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पिछले क़रीब २५ सालों से, और ठीक से कहें तो सन्‌ १९९१ से, भारत के सामाजिक, 
सांस्कृतिक, आर्थिक तथा वैचारिक क्षेत्रों पर अति-दक्षिणपंथी ताक़तें हाबी होती जा रही हैं। 
इनका प्रमुख रूप से प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) करता है। जब से 
इसकी राजनीतिक भुजा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने २०१४ के लोक सभा चुनाव में पूर्ण 
बहुमत प्राप्त कर लिया है, वह अपना फ़ासीवादी एजेंडा खुलेआम आगे बढ़ा रही है, जिसके 
चलते देश में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता, जो भारतीय गणराज्य के बुनियादी स्तंभ हैं, ख़तरे 
में पड़ गए हैं। 

इसपर विस्तार से चर्चा करने के पहले, फ़ासीवाद को समझना ज़रूरी है। 


फ़ासीवाद का क्‍या मतलब है? 


फ़ासीवाद एक प्रकार का राजनीतिक आंदोलन है जो पहली बार यूरोप में २०वीं सदी के 
शुरू में प्रखर रूप से उभरा। इसका उदय प्रथम विश्व युद्ध के बाद, सन्‌ १९१९ में, इटली में 
हुआ जब बेनितो मुसोलिनी ने मिलान में फ़ासी इटालियानी दी कॉम्बाटिमेंटो (Fasci 
Italiani di Combattimento) की स्थापना की, जो कि दो साल बाद राष्ट्रीय फ़ासिस्ट 
पार्ट (National Fascist Party) में तबदील हो गया। इतालवी शब्द फ़ासिस्मो 
(fascismo) लातिन शब्द फ़ासेस (fasces) Ù उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है कुल्हाड़ी के 
चारों तरफ़ बंधा हुआ लकड़ियों का बंडल। प्राचीनकालीन रोम में यह न्यायाधीश की सत्ता 
का चिन्ह होता था। फ़ासिस्टों के लिए इस चिन्ह का अर्थ था एकता के द्वारा ताक़त और 
मज़बूत सरकार। 

इटली में मुसोलिनी के सत्ता में आने के बाद फ़ासीवादी आंदोलन अनेक यूरोपीय देशों 
में फैला, और दोनों विश्व युद्धों के बीच के काल में फ़ासीवादी कई देशों में सत्ता में भी आए 
उस समय के कुछ मुख्य फ़ासीवादी नेता थे जर्मनी के एडाल्फ़ हिटलर, स्पेन के फ्रान्सिस्को 
फ्रान्को, पुर्तगाल के एन्तोनिओ दे ओलीविरा सालाज़ार, फ्रान्स के फ़िलिप Yea, हंगरी के 
मिकलोस होर्थी, रोमानिया के योन एन्तोनेस्कू और क्रोएशिया के एन्ते पावेलिक। 

दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी में नाज़ियों और इटली में मुसोलिनी की पराजय के बाद 
फ़ासीवादी ताक़्तों को पर्दे के पीछे जाना पड़ा, लेकिन वे समाप्त नहीं हुई सन्‌ १९८० से और 
ख़ासकर १९९० के बाद, जैसे-जैसे विश्व अर्थव्यवस्था संकट में hadi गई है, वैसे-वैसे 
फ़ासीवादी संगठन पर्दे के पीछे से बाहर आकर खुलेआम अपनी ताक़त का प्रदर्शन करने लगे 
हैं। और इस बार वे सिर्फ़ यूरोप में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, अमरीका और रूस से लेकर 
अफ्रीका के कई देशों तक और मध्यपूर्व एशिया से लेकर भारत तक, हर जगह मज़बूत हो रहे हैं। 
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अलग-अलग समाजों की विविधताओं के चलते जब उनमें फ़ासीवाद फैलता है, तब 
उसके रूप में तो बदलाव होते हैं, लेकिन सभी फ़ासीवादी संगठनों में कुछ बुनियादी 
समानताएं होती हैं: 


० फ़ासीवाद और संसदीय लोकतंत्र को न मानने वाली पुलिस-सेना की तानाशाही में 
फर्क el फ़ासीवाद सामाजिक आंदोलन तथा लोकतंत्र का उपयोग करके सत्ता में आता 
है। सत्ता में आने के बाद वह लोकतंत्र को नष्ट करता है। सन्‌ १९२३ में मुसोलिनी ने 
‘EST MA नामक एक चुनाव सुधार प्रस्तावित किया जिसके तहत जो दल चुनाव 
में सबसे अधिक मत पाएगा, उसे संसद में दो-तिहाई सीटें मिलेंगी। हालांकि मुसोलिनी 
ज़ोर देकर कहता रहा कि वह संसद को कमज़ोर नहीं करना चाहता बल्कि उसे बचाना 
चाहता है, असेर्बो क़ानून की मदद से फ़ासीवादियों ने अगले साल संसद पर नियंत्रण 
प्राप्त कर लिया और तानाशाही स्थापित कर दी। 


० फ़ासीवाद उदारता-विरोधी होता है और स्वतंत्रता तथा समानता के मूल्यों को नहीं 
मानता है। वह श्रेणीबद्ध समाजरचना चाहता है। फ़ासीवाद जनतंत्र के मूलभूत तत्त्वो 
मसलन मत-भिन्नता को स्वीकारना और उनका आदर करना, बहुमत के मत / विचारों 
को सुनिश्चित करने के लिए जनतांत्रिक प्रावधानों का आदर करना, अल्पसंख्यकों के 
हितों की रक्षा करना--को कुचलकर बहुमत की तानाशाही स्थापित करना चाहता है। 
वह बहुमत की इच्छा को अल्पमत पर जबरन लादना चाहता है, और बहुमत द्वारा 
नैतिक और क्रानूनी बंधनं से मुक्त हिंसा को प्रोत्साहन देता है। 


० इसके साथ तक़रीबन हमेशा ही पिछड़े मूल्यों व विचारों को बढ़ावा दिया जाता है, जैसे 
किसी सुनहरे प्राचीन काल” की ओर लौटना, या 'नस्ल' या 'राष्ट्र' के किसी ख़ास गुण 
के प्रति समर्पण की भावना को प्रोत्साहित करना। इससे फ़ासीवाद को जनतंत्र पर 
हमला करने की एक प्रकार की वैधता मिल जाती है। 


० फ़ासीवादी जनता यानी बहुसंख्यक आबादी को उग्र राष्ट्रवाद के नाम पर गोलबंद करने 
की कोशिश करते हैं: 


१ समाज के कुछ समुदायों अथवा समूहों को देश का शत्रु प्रचारित करके 
राष्ट्रवाद के नाम पर बहुसंख्यक आबादी को उनपर हमला करने के लिए 
लामबंद किया जाता है। 

* नक़ली तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में उन्माद पैदा करके विरोधियों और 
आलोचकों को देशद्रोही और गद्दार घोषित किया जाता है। 

० देश ख़तरे में है, इसके बारे में असुरक्षा का माहौल पैदा करके लोगों को इसके 
लिए कायल कर लिया जाता है कि मानवाधिकारों पर अंकुश ज़रूरी है, और 
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सरकार के विरोधियों पर हमले, कठोर सज़ाएं, यहां तक कि उनकी हत्या करना, 
उचित है। 


फ़ासीवादी कृत्रिम आंतरिक दुश्मन के नाम पर आम लोगों को लामबंद करते हैं, 
लोकतंत्र को कुचलते हैं और विरोधियों को जेल में डालते हैं और उनकी हत्या करते हैं, 
लेकिन वे कभी भी एकाधिकार पूंजीवाद समेत पूंजीवाद के मूलभूत तत्त्वों पर सवाल खड़ा 
नहीं करते। फ़ासीवादी बेशर्मी से पूंजीवाद के समर्थक और कामगार-विरोधी होते हैं, और वे 
समाज को कंपनियों की नग्न मुनाफ़ाख़ोरी के लिए चलाते हैं। जैसे कि मुसोलिनी ने कहा था, 
“फ़ासीवाद को कॉर्पोरेटवाद कहना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि उसमें राज्य और कॉर्पोरेट 
पॉवर का विलय होता है।” सत्ता पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के बाद मुसोलिनी ने ट्रेड 
यूनियनों पर प्रतिबंध लगाया, कंपनियों पर टैक्स घटाया, कंपनियों को कार्टेल (उत्पादकों का 
समूह) बनाने की अनुमति दी, कामगारों की तनख्वाहें कम कीं, और आठ घंटे काम का 
क़ानून रद्द किया। सन्‌ १९२८ व १९३२ के दरम्यान इटली में वास्तविक वेतन लगभग आधा 
हो गया। इसी तरह हिटलर ने भी स्वतंत्र कामगार संगठनों को गैर क़ानूनी घोषित कर दिया 
और कामगारों को कम तन्ख्वाहों पर ज़्यादा घंटे काम करने के लिए मजबूर किया। 

यह समझना बहुत ज़रूरी है कि पूंजीवाद और फ़ासीवाद में कोई विरोध नहीं है। 
दरअसल, फ़ासीवाद गहराते पूंजीवादी संकट से निपटने का पूंजीवाद का एक विशेष तरीक़ा 
है। पूंजीवाद का संकट बहुत ज़्यादा गहराने पर पूंजीपति वर्ग फ़ासीवादी पार्टियों की सत्ता का 
समर्थन करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है फ़ासीवादी समाधान इस संकट से निकलने का सबसे 
अच्छा उपाय है और फ़ासीवाद समाज को अपने मुनाफ़े के लिए इस्तेमाल करने का सर्वोत्तम 
रास्ता है। 


भाजपा-आरएसएस और फ़ासीवाद 


भाजपा आरएसएस का राजनीतिक मोर्चा है। चुनावों में हिस्सेदारी के चलते भाजपा को 
कुल मिला कर संविधान के दायरे में काम करना पड़ता है। इसलिए, संविधान में कई तरह के 
बदलाव प्रस्तावित करते हुए भी, उसे लोकतंत्र पर भरोसा होने, संविधान, न्याय व्यवस्था, प्रेस 
की आज़ादी जैसी उदार लोकतान्त्रिक संस्थाओं को समर्थन देने, और सार्वभौम मताधिकार, 
बहुदलीय चुनाव व क़ानून व्यवस्था पर यक्रीन होने का दावा करना पड़ता है। 

इसके विपरीत उसका पितृ संगठन आरएसएस आधा छुपा आधा खुला फ़ासीवादी 
संगठन है। ९० साल पहले १९२५ में उसका गठन हुआ था। हालांकि वह ख़ुद को एक 
“सांस्कृतिक' और 'गैर-राजनीतिक' संगठन कहता है, उसका घोषित इरादा भारत के 
लोकतान्त्रिक और धर्मनिरपेक्ष ढांचे को नष्ट कर भारत को सांस्कृतिक, राजनीतिक और 
सामाजिक तौर पर हिंदू राष्ट्र में तबदील करना है। भारतीय प्राचीन इतिहास का अध्ययन करने 
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वाली एन्श्रोपोलोजिकल सोसायटी ऑफ़ इंडिया नामक संस्था के अनुसार, भारतीय 
जनसंख्या ४,००० से ज़्यादा अलग-अलग समुदायों से बनी है, जिनमें विभिन्‍न परंपराओं, 
भाषाओं, जातियों, धार्मिक विश्वासों, भोजन-व्यंजनों, भूगोलीय क्षेत्रों और ऐसे अनेक तत्त्वों 
के आधार पर भिन्नताएं हैं।' आरएसएस का मानना है कि इन भिन्नताओं के बावजूद, ८०% 
भारतीय जनता हिंदू है। और इसी वजह से आरएसएस ने हज़ारों मोर्चा संगठनों का जाल तैयार 
किया है--जिन्हें मिलाकर संघ परिवार कहा जाता है--ताकि इन सारी भिन्नताओं को 
संबोधित करके उनमें एक सांस्कृतिक एकरूपता पैदा की जा सके और इस प्रक्रिया द्वारा इन 
सारे लोगों का 'हिंदुत्वीकरण' किया जा सके। यही हिंदुत्व का निचोड़ है, जो कि आरएसएस 
की राजनीतिक विचारधारा है-बहुसंख्यक भारतीयों को “हिंदू” के नाम पर इकट्ठा करना, 
ताकि उनका धर्मनिरपेक्ष और जनतांत्रिक भारत को हिंदूराष्ट्र में तबदील करने के लिए 
इस्तेमाल किया जा सके। यहां यह रेखांकित करना ज़रूरी है कि हिंदू धार्मिकता और 
आरएसएस का हिंदुत्व एक नहीं हैं; हिंदू धर्म है, और हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा ÈI 

आरएसएस की विचारधारा और कार्यप्रणाली ऊपर दी गई फ़ासीवाद की व्याख्या के 
बहुत क़रीब है। जबसे भाजपा सत्ता में आई है, तबसे संघ उसके द्वारा पैदा किए गए तमाम 
संगठनों के साथ पर्दे से बाहर आकर अपने इरादों को हासिल करने के लिए शातिर हमले 
बोल रहा है। फ़ासीवाद का संकट हमारे देश पर मंडरा रहा है। 

आइए, आरएसएस द्वारा किए जा रहे हमले के मुख्य तत्त्वों को देखें। 


१. भाजपा-आरएसएस और राष्ट्रवाद 


भाजपा-आरएसएस ख़ुद को सच्चे देशभक्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका 
विरोध करनेवालों पर देशद्रोही होने का ठप्पा लगा रहे हैं। भाजपा के विद्यार्थी संगठन अखिल 
भारतीय विद्यार्थी परिषद का विरोध करने वाले अन्य विद्यार्थी संगठनों से लेकर 
अल्पसंख्यकों के ऊपर किए जा रहे अत्याचारों का विरोध करनेवाले बुद्धिजीवियों तक-- 
सभी को देशद्रोही घोषित कर उन पर हमला बोला जा रहा है। 

हाल ही में उन्होंने आह्वान दिया कि आपको अपनी देशभक्ति को साबित करने के लिए 
भारत माता की जय का नारा बोलना होगा। इस सवाल को सबसे पहले मार्च २०१६ की 
शुरुआत में आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने उठाया। उन्होंने कहा: “अब समय 
आ गया है जब हमें अपनी नई पीढ़ी को भारत माता की जय” बोलने को कहना होगा।” यह 
जानबूझकर रचा गया एक षडयंत्र था। आरएसएस जानता है कि कुछ मुस्लिम समूह उनकी 
इस्लाम की समझ के आधार पर इसका विरोध करेंगे। इनके अनुसार इस्लाम में अल्लाह के 
अलावा किसी और देवी-देवता को मान्यता नहीं है, और “भारत माता” कहना भारत देश को 
देवी के रूप में संबोधित करना होगा। इसलिए वे यह नारा बोलने से इनकार करते हैं। लेकिन 
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वे जय हिंद कहने को तैयार हैं और इसे गर्व से कहते हैं। (कुछ अन्य मुसलमान भारत माता की 
जय कहने को ग़लत नहीं मानते, जैसे कि जावेद अख़्तर ने बारम्बार इसे संसद में दोहराया।) 
कहने का मक्रसद यह है कि अगर कुछ मुसलमान भारत माता की जय के बदले उनका 
देशप्रेम जताने के लिए कोई और नारा देने को तैयार हों, तो यह साबित करता है कि वे राष्ट्र- 
बिरोधी नहीं हैं। मगर, संघ और उससे जुड़े कुछ प्रसार माध्यमों ने जानबूझकर इस बात को 
छुपाया कि मुसलमान जय हिंद कहने को तैयार हैं, सिर्फ़ इस बात को उछालते रहे कि वे 
भारत माता की जय कहने को राज़ी नहीं हैं, और एक मृहिम छेड़ दी कि मुसलमान राष्ट्र- 
बिरोधी हैं। 
आरएसएस और भारत का स्वतंत्रता संघर्ष 


परिस्थिति की विडंबना यह है कि देशप्रेम और राष्ट्रभक्ति के मुद्दों को वह संगठन उठा 
रहा है जिसने हमारे स्वतंत्रता संघर्ष में कोई हिस्सा ही नहीं लिया! इसके विपरीत, आरएसएस 
के उस समय के नेताओं, के.बी. हेडगेवार और एम.एस. गोलवलकर, ने असहयोग आंदोलन 
और भारत छोड़ो आंदोलन की आलोचना की थी। असहयोग आंदोलन पर टिप्पणी करते हुए 
हेडगेवार ने कहा था: 


महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के कारण . . . उस आंदोलन से पैदा हुई 
सामाजिक ज़िंदगी की बुराइयों ने ख़तरनाक रूप से सर उठाना शुरू किया था। जैसे 
ही राष्ट्रीय संघर्ष की लहर कमज़ोर होने लगी, आपसी बैर और इ्ष्याएं उभर कर 
सामने आने लगीं। व्यक्तिगत झगड़े चारों तरफ़ फैलने लगे। बिभिन्न समुदायों के 
बीच झगड़े शुरू हो गए। ब्राह्मण-गैरब्राह्मण संघर्ष स्पष्ट दिखने लगा . . . असहयोग 
आंदोलन के दूध पर पले यवन-सांप (यानी मुसलमान) अपनी फुंकार से देश में दंगे 
भड़का रहे AP 
गोलवलकर ने अपने लेखों में स्वतंत्रता संघर्ष के इन दो महान जन-आंदोलनों के बारे में 
इन शब्दों में टिप्पणी की है: 
निश्चित ही संघर्षाँ के ख़राब परिणाम होने वाले हैं। १९२०-२१ के आंदोलन के 
बाद लड़के नियंत्रण खो बैठे। यह नेताओं पर धूल फेंकने की कोशिश नहीं है। मगर 
ये संघर्ष के अपरिहार्य नतीजे हैं। बात यह है कि हम इन नतीजों को सही ढंग से 
नियंत्रित नहीं कर सके। १९४२ के बाद लोग अक्सर यह सोचने लगे कि क़ानून 
व्यवस्था की कोई ज़रूरत नहीं है।* 
दूसरे शब्दों में, गोलवलकर चाहते थे कि भारतीयों को अंग्रेजों के जन-विरोधी काले 
क्रानूनों का सम्मान करना चाहिए। मार्च १९४७ में, जब यह स्पष्ट दिखने लगा था कि अंग्रेजों 
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ने भारत को आज़ादी देने का निर्णय ले लिया है, उस समय दिल्ली में आरएसएस के वार्षिक 
दिवस के कार्यक्रम में गोलवलकर ने एक HEH आगे बढ़कर अपने भाषण में कहा कि संकीर्ण 
दृष्टि रखने वाले नेता अंग्रेज़ों की राज्यसत्ता का विरोध कर रहे हैं।* 

भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में संघ ने केवल एक भूमिका निभाई, और वह थी--भारतीय 
लोगों के ब्रिटिश साम्राज्यवाद विरोधी एकत्रित संघर्ष को “हिंदू-हिंदी-हिंदुस्तानी” या “हिंदू 
राज अमर रहे” जैसे नारे देकर सांप्रदायिक आधार पर बांट कर विघटित करने का प्रयास 
करना। आरएसएस की इन गतिविधियों और मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक घोषणाओं की 
बजह से ही देश का बंटवारा हुआ। 

ऐसा संगठन आज देशप्रेम की व्याख्या और उसके दायरे तय कर रहा है! 


आरएसएस और राष्ट्र ध्वज 


युवा पीढ़ी में देशप्रेम पैदा करने के उद्देश्य से आज भाजपा मांग कर रही है कि सभी 
विश्वविद्यालयों में एक बड़े आकार का राष्ट्र ध्वज फहराया जाए। लेकिन असल में, उसके 
पितृ संगठन आरएसएस को हमारे देश के तिरंगे ध्वज से कभी प्यार नहीं रहा है। सच्चाई तो 
यह है कि स्वतंत्रता की पूर्व-संध्या पर (१४ अगस्त १९४७ को) आरएसएस के मुखपत्र 
ऑर्गनाइजर में छपे एक लेख में खुलेआम मांग की गई कि लाल किले पर भगवे झंडे को 
फहराना चाहिए, और राष्ट्र ध्वज की निम्नलिखित शब्दों में टीका की गई: 


जो लोग किस्मत के दांव से सत्ता में आ गए हैं, उन्होंने भले ही हमारे हाथों में 
तिरंगा थमा दिया हो, मगर हिंदू इसे कभी भी नहीं अपनाएंगे और सम्मान देंगे। 
“तीन! का आंकड़ा अपने आप में अशुभ है, और एक झंडा जिसमें तीन रंग हों, 
उसका निश्चित ही ख़राब मनोवैज्ञानिक असर होगा और हमारे देश को हानि 
पहुंचाएगा।* 


इसी तरह, गुरू गोलवलकर ने उनकी बंच ऑफ़ थॉट्स (विचार सौरभ) नामक किताब 
में लिखा है: 


हमारे नेताओं ने हमारे देश को एक नया झंडा दिया है। उन्होंने ऐसा क्‍यों किया? 
यह सिर्फ़ भटकने और नक़ल उतारने का मामला है . . . हमारा एक प्राचीन और 
महान देश है जिसका एक गौरवशाली इतिहास है। पहले क्या हमारे पास अपना 
कोई ध्वज नहीं था? इतने हज़ारों सालों में क्या हमारे पास अपना कोई राष्ट्रीय 
प्रतीक नहीं था? निःसंदेह, वह था। तब हमारे दिमाग़ों में इतना ख़ालीपन और 
इतनी रिक्तता क्यों?“ 
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आरएसएस का राष्ट्रवाद: हिंदू राष्ट्र 


एक सच्चा धर्मनिरपेक्ष समाज वह है जिसमें हर नागरिक अपने आपको एक राष्ट्र का 
समान नागरिक मानता है; ऐसे में अन्य सभी पहचानें, चाहे वे धर्म, जाति, भाषा या इलाक़े की 
हों, दोयम बन जाती हैं। 
धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान का एक मूल आधार-स्तंभ है। संविधान हर नागरिक को 
धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, और सभी नागरिकों को समान आज़ादी और सम्मान का 
भरोसा देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी घोषित किया है कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान 
के “मूल ढांचे” का हिस्सा है (और सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, संविधान के मूल ढांचे को 
संसद भी परिवर्तित या नष्ट नहीं कर सकती)। इस प्रकार, भारत का संविधान राज्यसत्ता को 
निर्देश देता है कि किसी भी नागरिक के साथ उसकी धार्मिक मान्यता की वजह से भेदभाव 
नहीं किया जाए। संविधान इकहरी नागरिकता स्थापित करता है, यानी कि सभी नागरिक, 
चाहे उनकी धार्मिक मान्यताएं कुछ भी हों, समान हैं और सभी को एक समान क्रानूनी, 
सामाजिक और आर्थिक हक़ प्राप्त हैं। 
इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद के विपरीत संघ धार्मिक राष्ट्रवाद मानता है। वह वि.दा. 
सावरकर और एम.एस. गोलवलकर की व्याख्या का अनुमोदन करता है जिन्होंने नागरिकता 
को पूर्वजों का इतिहास और धार्मिक विश्वासों के आधार पर परिभाषित किया है। उन्होंने 
हिंदुओं को भारत का प्राथमिक नागरिक माना था, क्योंकि उनके पूर्वज और धर्म देशी हैं। इस 
व्याख्या के आधार पर आरएसएस जैनों, बौद्धो और सिखों को हिंदू मानता है, क्योंकि इन 
धर्मो का उद्गम भारत में हुआ है, और मुसलमानों व ईसाइयों को विदेशी मानता है। 
स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर (१४ अगस्त १९४७ को) आरएसएस के मुखपत्र 
ऑर्गनाइजर में छपे एक लेख में आरएसएस के राष्ट्रबाद की स्पष्ट रूप से व्याख्या दी गई है: 
अब हमें ख़ुद को राष्ट्रबाद की झूठी धारणाओं से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। 
हमारी ज़्यादातर मानसिक दुविधाओं और वर्तमान और भावी समस्याओं को दूर 
किया जा सकता है यदि इस बात को समझ लिया जाए कि हिंदुस्तान में सिर्फ़ हिंदू 
ही राष्ट्र बना सकते हैं और इसी सुरक्षित और मज़बूत नींव पर राष्ट्र के ढांचे का 
निर्माण किया जाना चाहिए . . . राष्ट्र को हिंदुओं और हिंदू परंपराओं, संस्कृति, 
विचार और आशाओं पर बनाया जाना चाहिए] 
गोलवलकर ने उनकी लेखनी में इन्हीं विचारों को दोहराया है, जिनमें उन्होंने स्पष्ट कहा 
है कि भारतीय राष्ट्र केवल हिंदुओं के लिए है, और अन्य धर्म के लोगों को भारत में दोयम 
दर्जे के नागरिक बनकर ही रहना होगा: 
हिंदुस्तान में रहनेवाले विदेशी नस्ल के लोगों को या तो हिंदू संस्कृति और भाषा 
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को अपनाना होगा, हिंदू धर्म का सम्मान करना और उसे श्रद्धा से देखना सीखना 
होगा, हिंदू नस्ल और संस्कृति यानी कि हिंदू राष्ट्र के अलावा और किसी भी 
संस्कृति का गौरव नहीं करना होगा, और उन्हें खुद की पहचान को मिटाकर पूरे 
तरीक़े से हिंदू नस्ल में अपनेआप को मिला देना होगा, या तो फिर ख़ुद को हिंदू 
राष्ट्र के पूर्णतया अधीन रखकर देश में रहना होगा, किसी भी हक़ की मांग न करते 
हुए, बिना विशेषाधिकारों और सुविधाओं के, यहां तक कि उन्हें नागरिक हक़ों से 
भी बंचित रहना होगा।* 


स्पष्टतः राष्ट्रवाद की यह संकीर्ण परिभाषा भारतीय संविधान में समर्थित राष्ट्रवाद की 
परिभाषा के पूर्णतया विपरीत है जो कि सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है चाहे 
उनका धर्म कुछ भी हो। 


हिंदुओं को प्राथमिक नागरिकता देने के हेतु इतिहास को तोड़ना-मरोड़ना 


आधुनिक एंभ्रोपोलॉजी, यानी मानव जीवन की उत्पत्ति और विकास का वैज्ञानिक 
अध्ययन, अनुवांशिकता और जीवाश्म (फ़ॉसिल्स) के सबूतों के आधार पर मानता है कि 
आधुनिक मानव का उद्धव 'पुरातन होमो सेपियन्स” से आज से क़रीबन २,००,००० से 
१,००,००० सालों पहले अफ्रीका में हुआ, और फिर वहां से वे क़रीब ६०,००० साल पहले 
दुनिया के अलग-अलग भागों में फैल गए। 

इतिहासकार मानते हैं कि १५०० ई.पू. के आसपास आर्य लोग भारत-ईरान के सरहदी 
इलाक़े और ऑक्सस के मैदानी इलाक़े से उत्तर भारत Tal १५००-१००० ई.पू. के 
आसपास उन्होंने ऋग्वेद की रचना की। यह सिद्धांत पुरातत्त्वीय और भाषा शास्त्रीय प्रमाणों के 
निष्पक्ष विश्लेषण पर आधारित है; इतिहास अन्वेषक के लिए यह ज़रूरी है कि वह धार्मिक, 
वांशिक, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय पक्षपात न करते हुए सच्चाई की खोज Hel” 

लेकिन ये दोनों ही सिद्धांत संघ और अन्य हिंदू कट्टरपंथियों के लिए ज़हर हैं। क्योंकि ये 
सिद्धांत उनकी परिभाषा-_कि केवल हिंदू ही भारत के मूल निवासी हैं और मुसलमान-ईसाई 
विदेशी--को ही ध्वस्त कर देते हैं। इसीलिए, आरएसएस झूठा इतिहास रच रहा है, यह 
साबित करने के लिए कि आर्य भारत में बाहर से आए ही नहीं, बल्कि उनकी उत्पत्ति भारत में 
ही हुई है। 

अगर आर्य भारत के मूल निवासी हैं, तो फिर हड़प्पा सभ्यता का आर्यो ने ही निर्माण 
किया होगा, और ऋग्वेद की रचना भी सिंधु नगरों के लोगों ने की होगी। इसके लिए ज़रूरी है 
कि ऋग्वेद की रचना की तारीख़ को पीछे धकेला जाए; २०१४ में मोदी सरकार के सत्ता में 
आने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि 
ऋग्वैदिक काल का समय ८००० से ५००० ई.पू. M हालांकि सारे सबूत यही बताते हैं कि 
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हड़प्पा सभ्यता और ऋग्वैदिक सभ्यता दो बिल्कुल ही भिन्न संस्कृतियां थी-पहला एक 
जटिल शहरी समाज था, और दूसरा ग्रामीण चरागाही समाज था। मगर आरएसएस के 
इतिहासकारों का ऐतिहासिक सबूतों से कोई लेना-देना नहीं; उन्हें संघ के सिद्धांतों की सत्यता 
साबित करने के लिए सबतों को गढ़ने में भी कोई झिझक नहीं। उदाहरणार्थ, हडप्पा सभ्यता 
को वैदिक स्थापित करने के लिए हिंदत्व प्रचारक एन.एस. राजाराम ने कम्प्यूटर द्वारा झठी 
तस्वीर बनाकर यह दिखाने की कोशिश की कि एक ट्टी हई हडप्पाकालीन मद्रा पर अंकित 
युनिकोर्न (एक सींघ वाला जानवर) असल में घोड़ा है! (सिंधु घाटी में घोड़े नहीं थे, जबकि 
ऋग्वैदिककालीन लोगों के पास घोड़े थे) आरएसएस के “विद्वान” यह भी दावा करते हैं कि 
सिंधु लिपि संस्कृत का ही पुराना रूप है। हालांकि बुद्धिजीवियों ने उनके इस तरह के सभी 
दावों का भांडाफोड़ कर दिया है,'! मगर आरएसएस अब भी अपना झूठा प्रचार ज़ोरशोर से 
कर रहा है। 

भाजपा जब भी सत्ता में आई है, वह भारत का अधिकृत इतिहास बदल देती है। एनडीए 
/ भाजपा के राज में अधिकृत पुरातत्वशास्तर ने हड़प्पा की संस्कृति को एक नया नाम दिया 
है--“सिंधु-सरस्वती”। इस प्रकार सिंधु सभ्यता पर वैदिक शब्दावली थोपी जा रही है। यह 
बात और है कि रेगिस्तान से समंदर तक बहने वाली “विशाल सरस्वती नदी? मात्र कल्पना 
की उपज है, जिसका कोई भूगर्भशास्त्रीय या भौगोलिक प्रमाण नहीं है।'” 

संघ तो यहां तक दावा करता है कि हिंदू ही दुनिया के मूल लोग हैं। पिछली एनडीए 
सरकार (१९९८-२००४) के कार्यकाल के दौरान १९९९ में संघ ने भारतीय भूगर्भशास्त्र 
संस्था द्वारा एक विशेष दस्तावेज़ जारी करवाया जिसमें यह दावा किया गया था कि समस्त 
मानवजाति का उद्भव “उपरी सरस्वती क्षेत्र” यानी उत्तर हरियाणा से हुआ और वहीं से पूरी 
दुनिया में फैली।' 


२. काल्पनिक दशमन का निर्माण 


हिंदुओं को संगठित करने के लिए संघ द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे महत्त्वपूर्ण 
फ़ार्मुला नाज़ियों से उधार लिया गया है। नाज़ियों ने जिस तरह यहूदियों के ख़िलाफ़ जर्मन राष्ट्र 
को एकताबद्ध करने की कोशिश की थी, उसी तरह संघ हिंदुओं को एक काल्पनिक शत्रु -- 
अल्पसंख्यक, ख़ासकर मुसलमान और ईसाई--के विरुद्ध एकजुट करना चाहता Vl अगर वह 
इसमें कामयाब हो जाता है, तब इस जनसंख्यात्मक बहुमत को स्थाई राजनीतिक बहुमत में 
तबदील किया जा सकता है और आरएसएस केंद्र और राज्यस्तरीय चुनावों को जीतते हुए 
हमेशा के लिए देश पर राज कर सकता है, और अपने वैचारिक पूर्वाग्रहों के मृताबिक़् भारत 
को बदल सकता है। 

मुसलमानों और ईसाइयों के ख़िलाफ़ अपने दुष्ट प्रचार को सैद्धांतिक आधार प्रदान करने 
के लिए आरएसएस इसके लिए भी इतिहास को गढ़ने में जुटा है। संघ के इतिहासकारों ने 
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मध्ययुगीन भारत--यानी दिल्ली सल्तनत और मुग़ल साम्राज्य का काल--का एक बेहद 
विकृत इतिहास गढ़ा है। उन्होंने उसे मुस्लिम काल तथा विदेशी शासन के तौर पर पेश किया 
है, उसे अंधकार युग के रूप में वर्णित किया है और मुसलमानों को बर्बर और अनैतिक 
दुराचारी के रूप में चित्रित किया है। 

संघ परिवार के इतिहासकारों ने अपने इन दावों को पुष्ट करने के लिए “साहित्यिक 
सबूत” भी पेश किए हैं। मिसाल के तौर पर, संघ के प्रिय इतिहासकार के.एस. लाल ने अपनी 
एक किताब में दावा किया है कि मुसलमानों द्वारा बड़े पैमाने पर हिंदुओं के क्रत्लेआम के 
चलते सन्‌ १२०० से १५०० के दरम्यान भारत की आबादी १९ करोड़ से घटकर १२ करोड़ 
रह गई थी। याद रहे वह ऐसा दौर था जब जनगणना नहीं होती थी; उनकी दिमागी चुस्ती ने 
शायद उन्हें वे आंकड़े प्रदान किए जिनके आधार पर उन्होंने अपना दावा किया है।'* 

मध्ययुगीन भारत के बारे में संघ परिवार के दृष्टिकोण का एक और महत्त्वपूर्ण हिस्सा है 
कथित तौर पर मुसलमान राजाओं द्वारा किया गया मंदिर विध्वंस का तांडव। इसके बारे में 
हक़ीकत यह है कि दुश्मन राजाओं के राजसी मंदिरों का विध्वंस मध्ययुगीन भारत की 
राजनीति की स्थापित परम्परा थी। तुर्कों द्वारा १२वीं सदी में क्रायम की गई दिल्ली सल्तनत 
के सदियों पहले से यह सिलसिला चला आ रहा था। इसका कारण था कि राजसी मंदिर उन 
दिनों पूरी तौर पर राजनीतिक संस्थान हुआ करते थे। राजसी मंदिरों के राजपुरोहित मंदिर में 
स्थापित देवताओं को अलौकिक शक्ति से संपन्न कर देते थे। यह समझा जाता था कि उस 
देवता का राजा के साथ विशेष रिश्ता है, और यह कहा जाता था कि देवता के आशीर्वाद से 
ही राजा को राज्य और प्रजा पर शासन करने की शक्ति और अधिकार प्राप्त हुए हैं। इसलिए, 
जब भी एक राजा दूसरे राजा के ख़िलाफ़ ASAT था और उसे पराजित करता था, तब हारे हुए 
राजा की सत्ता के तमाम अवशेषों को बुहारने के लिए विजयी राजा विजित राजा के राजसी 
मंदिर--जो उसके शासन को वैधता प्रदान करता था--को अक्सर लूटता या नष्ट कर देता था, 
और यहां तक कि मंदिर में विराजमान देवता की मूर्ति को भी अपनी राजधानी ले जाता था। 
बाकी मंदिर राजनीतिक तौर पर उतने महत्त्वपूर्ण नहीं समझे जाते थे और उन्हें आम तौर पर 
नुक्रसान नहीं पहुंचाया जाता था। 

इसलिए मध्ययुगीन काल के शुरुआती चरणों से ही भारतीय इतिहास मंदिरों को 
अपवित्र करने और उन्हें नष्ट करने के अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा है। जब भी अलग-अलग 
राजवंशों के UM AeA, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पांड्या, चोल, प्रतिहार, चंदेल, कलिंग, पाल 
आदि-एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ते थे, इसी तरह की घटनाएं घटती थीं तुको द्वारा दिल्ली 
सल्तनत क्रायम करने के बाद और बाद में मुगल साम्राज्य क्रायम होने के बाद भी यही 
सिलसिला चलता रहा। उन्होंने भी राजसी मंदिरों को उन्हीं कारणों से अपवित्र किया--यह 
हारे हुए हिंदू राजा की उसके पूर्व राज पर क्रायम अधिसत्ता को नष्ट करने का एक आम तरीक्रा 
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समझा जाता था। इसके अलावा, कभी-कभी मंदिरों को तब अपवित्र किया जाता था जब 
जाने-माने मंदिरों के हिंदू संरक्षक अपने “मुस्लिम” राजा के ख़िलाफ़ गद्दारी करते थे। मध्ययुग 
के बाद के कालखंड, तथाकथित मुस्लिम कालखंड, में हालांकि हम निश्चित आंकड़ों तक 
नहीं पहुंच सकते, तत्कालीन साहित्य और पुरालेखों के स्रोतों के आधार पर इतिहासकारों ने 
अनमान लगाया है कि लगभग पांच सदियों के इस कालखंड में लगभग ८० मंदिरों को 
अपवित्र किया गया। दसरी तरफ़, माल सम्राटों की तरफ़ से मिले अन॒दानों के आधार पर 
बनाए गए और पनर्निर्मित किए गए मंदिरों की सूची काफ़ी लंबी है। संघ के प्रचारक जहां इन 
आंकड़ों को लेकर चुप दिखते हैं, वहीं वे मुसलमान राजाओं द्वारा नष्ट किए गए मंदिरों के लिए 
६०,००० का गढ़ा हुआ आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं। 

मुसलमान राजाओं को असभ्य कहने में संघ के इतिहासकारों को एक कठिनाई यह 
आती है कि वह इसका इस बात से सामंजस्य नहीं बिठा पाते कि इन्हीं राजाओं ने बेहद सुंदर 
स्मारकों का भी निर्माण किया है, जो उनकी कला में उच्चस्तरीय अभिरुचि की गवाही देता 
है। इसके लिए संघ के “विद्वानों! ने एक सरल स्पष्टीकरण का सहारा लिया है-उनका यह 
कहना है कि इन सभी स्मारकों का निर्माण पहले के हिंदुओं ने किया जिनपर बाद में 
मुसलमानों ने अपना दावा ठोक दिया। अब लगभग हर “मुस्लिम” स्मारक के साथ ऐसा ही 
“इतिहास” नत्थी किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, सन्‌ १९८९ में भारत के अख़बारों ने 
अमरीका में बसे एक संघ के “विद्वान! द्वारा किए गए एक दावे को प्रकाशित किया जिसमें यह 
कहा गया कि ताजमहल के एक दरवाज़े की कार्बन-१४ डेटिंग से यह पता चला है कि उसका 
निर्माण शाहजहां के वक्त से २०० साल पहले हुआ था। इशारा इस ओर था कि ताजमहल 
का निर्माण १७वीं सदी के पहले हुआ था। तबसे लगभग तीन दशक बीत गए हैं, मगर जिस 
प्रयोगशाला में यह परीक्षण हुआ, सैम्पल का नंबर FAT था, तथा उस लकड़ी के टुकड़े का 
स्रोत क्या था, इसके बारे में कुछ भी जानकारी उजागर नहीं की गई BI 

मुसलमान राजाओं की कथित असभ्यता के बारे में इस चर्चा को समाप्त करने के पहले 
हम एक अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे। संघ के विचारकों का 
कहना है कि वह ऐसा दौर था जब मुसलमानों ने हिंदुओं की संपत्ति को लूटा। इस दावे की 
अनर्गलता तब उजागर होती है जब हम सन्‌ १५९५ के आसपास किए गए महान मुगल 
सर्वेक्षण, आईन-ए-अकबरी, का अध्ययन करते हैं। इसमें विभिन्न्न इलाक़ों में ज़मींदार 
जातियों का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। इससे यह पता चलता है कि इन ज़मींदार जातियों में 
हिंदू उच्च जातियों का बहुमत था। इसके अलावा इस काल में अधिकांश व्यापार पर हिंदू 
बनिया व्यापारी और साहूकारों का ही नियंत्रण था। अधिकांश सेना प्रमुख भी हिंदू थे। इतना 
ही नहीं, अनुमान लगाया गया है कि औरंगज़ेब के काल में भी उनके लगभग तीस फ़ीसदी 
कमांडर हिंदू थे, मुख्य रूप से राजपूत और मराठा।'” इसलिए इस दौर को “विदेशी शासन” 
कहना या “मुस्लिम कालखंड” कहना हास्यास्पद है। 
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इन्हीं सच्चाइयों से यह बात भी समझ में आ जाती है कि क्यों सन्‌ १८५७ में, भारत के 
पहले स्वतंत्रता युद्ध में, हिंदुओं और मुसलमानों ने एकजुट होकर ब्रिटिशों का मुक्राबला 
किया था। यह विद्रोह मेरठ में बंगाल सेना ने शुरू किया था, जिसमें सबसे अधिक संख्या 
ब्राह्मण सैनिकों की थी। इस सेना के एक लाख से अधिक सैनिकों ने विद्रोह किया, दिल्‍ली की 
तरफ़ कूच किया, और बहादुरशाह ज़फ़र को हिंदोस्तां का सम्राट घोषित किया। इसी किस्म 
की घोषणाएं अनेक क्षेत्रों के राजाओं ने भी की। फिर भले ही हिंदू या मुस्लिम सिपाही हों, या 
फिर रानी लक्ष्मीबाई, नानासाहब पेशवा, जनरल बत ख़ान (दिल्ली के क्रांतिकारी कमांडर), 
फ़िरोज़शाह और मौलवी फ़ज़ल हक़ हों, या मौलाना आमीर अली (अयोध्या के मशहूर 
मौलवी) और अयोध्या के बाबा रामचरण दास (हनुमानगढ़ी के महंत) हों (जिन्होंने मिलकर 
अयोध्या में क्रांतिकारी सेना का गठन किया और दोनों को अंग्रेज़ों ने एक साथ फांसी पर 
लटकाया), तथ्य यही बताते हैं कि सभी मिलकर लड़े, बिना धर्म के आधार पर आपस में 
भेदभाव किए, एक सांझे उद्देश्य के लिए अंग्रेज “फिरंगियों' द्वारा किए जानेवाले बर्बर 
शोषण के ख़िलाफ़ 


औपनिवेशिक इतिहास लेखन 


विडंबना यह है कि संघ का इतिहास लेखन सारतः एक औपनिवेशिक संरचना है, जिसे 
सबसे पहले ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स मिल ने सन्‌ १८१८ से १८२३ के दरम्यान प्रकाशित 
हुई अपनी किताब द हिस्टरी ऑफ़ इंडिया में प्रसारित किया था। उसने भारत के इतिहास को 
हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश कालखंड में बांटा। पहले कालखंड को स्वर्णिम काल कहा गया 
जो २,००० साल तक चला; ८०० साल के दूसरे कालखंड में हिंदुओं को मुसलमानों की 
निरंकुशता का सामना करना पड़ा; और तीसरे ब्रिटिश कालखंड ने हिंदुओं को इस अत्याचार 
से मुक्ति दिलाई और देश का आधुनिकीकरण किया।'* यह समझ जान-बूझकर बनाई गई थी 
ताकि ब्रिटिश उपनिवेशवादियों को मुक्तिदाता के तौर पर पेश किया जा सके। जैसे-जैसे 
ब्रिटिशों के ख़िलाफ़ आज़ादी का संघर्ष तेज़ होता गया, भारतीयों को सांप्रदायिक आधार पर 
बांटे रखने और इस तरह आज़ादी के संघर्ष को कमज़ोर करने के लिए ब्रिटिश 
उपनिवेशवादियों को यह सिद्धांत मुफ़ीद जान पड़ा। भारतीय इतिहास की औपनिवेशिक 
व्याख्या--जिसे राष्ट्र को कमज़ोर करने के लिए रचा गया था--पर प्रश्‍न उठाने के बजाय 
राष्ट्रबादी” संघ उस पर यक्रीन करता है और उसका प्रचार करता है। 

भारतीय इतिहास की यह संरचना धर्म की यूरोपीय अवधारणा पर आधारित है। यूरोप में 
धर्म की अवधारणा आमतौर पर एकरूप रही है। इसीलिए ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने यह 
मान लिया कि भारतीय समाज की इकाइयां भी अखंड धार्मिक समुदायों पर टिकी हैं-जिनमें 
मुख्यतः हिंदू और मुसलमान हैं, और जो परस्पर विरोधी हैं। इसी समझ के आधार पर उन्होंने 
१८७२ की जनगणना कराई, और इस निष्कर्ष तक पहुंचे कि हिंदू बहुसंख्यक समुदाय है, और 
मुसलमान तथा अन्य अल्पसंख्यक। 





देश पर फ़ासीवाद का संकट १२ 


ब्राह्मण और श्रमण 


इस्लाम-पूर्व काल में, यानी कि १२वीं और १३वीं सदी से पहले के काल में, साहित्य में 
हिंदू? शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है! पंथों के केवल दो बड़े वर्गीकरणों का ज़िक्र पाया 
जाता है- ब्राह्मण और श्रमण। ब्राह्मणवादी वे पंथ थे जो मुख्यतया सनातनी रीति-रिवाजों का 
पालन करते थे, और श्रमणवादियों में शामिल थे तथाकथित गैर-सनातनी पंथों के भिक्षु, जैसे 
बौद्ध व जैन। ब्राह्मण और श्रमण परंपराएं भी एकरूप नहीं थीं, वरन्‌ अलग-अलग पंथों का 
मेल थीं। पंथ के अलावा एक और पहचान थी--जाति की। एक श्रेणी और भी थी, जिन्हें हम 
आज दलित कहते हैं-ये हर पंथ में पाए जाते थे, उन पंथों में भी जो ईश्वर की आंखों में 
सबको बराबर समझते थे। जाति की श्रेणीबद्धता, अनेक पंथ और अलग-अलग इलाक़ों में 
उनकी विविधता--सबने मिलकर एक बहुत ही जटिल सामाजिक ढांचे का निर्माण किया था। 
आज अंग्रेज औपनिवेशिक इतिहास लेखन के प्रभाव में, हम इन सबको हिंदू? बुलाते हैं। 
मगर, उस काल में, वे खुद को इस तरह से नहीं पहचानते थे, बल्कि उनके पास सभी की 
एकत्रित पहचान के लिए कोई शब्द ही नहीं था, क्योंकि वे ख़ुद को एक धार्मिक समुदाय नहीं 
मानते A!” 

हिंदू शब्द की उत्पत्ति फ़ारसी से हुई है, और उसका तात्पर्य भौगोलिक इलाके से है; धर्म 
तो इससे बाद में जुड़ा। ईरानी और अन्य पश्चिमी एशियाई लोग इस शब्द का इस्तेमाल उन 
लोगों के लिए करते थे जो सिंधु नदी के पूरब के निवासी थे। (फ़ारसी में सिंधु को हिंदू कहते 
Bl) इसी तरह से हिंदुस्तान शब्द की भी उत्पत्ति हुई। यह भी फारसी ही है; फ़ारसी में “स्तान” 
क्षेत्र विशेष को इंगित करने के लिए शब्द के आखिर में लगाया जाता है, जबकि संस्कृत में 
“स्थान? का मतलब है विशेष जगह (इस तरह गुर्जिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान, हिंदुस्तान आदि 
शब्द बने)। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग चौथी सदी के सासनिद राज के शिलालेखों में पाया 
जाता है, जिससे सिंधु नदी के पूर्व में बसे इलाक़े का ज़िक्र किया जाता था।” हिंदुओं के 
अलावा हर किसी को विदेशी मानने वाले हिंदुत्ववादियों को हिंदू शब्द की उत्पत्ति विदेशी 
होने से कोई दिक़्क़त पेश नहीं आती! 

इस्लाम के आने, उसमें भी सूफ़ी परंपरा की वजह से, पुरातन और मिले-जुले धार्मिक 
विचारों की खोज का काम तेज़ हुआ जिसके चलते कई नए पन्थ भी बने। कुछ ने पुरातन 
विचारों को अपनाया, तो कईयों ने मिली-जुली आस्था और रीति-रिवाजों को अपनाया। एक 
विशेष परिवर्तन जो हुआ, वह था भक्ति के विविध पंथों का जगह-जगह फैलना। इनमें तमिल- 
भाषी शैव और वैष्णव अलवार और नयनार थे, कर्नाटक के लिंगायत थे, महाराष्ट्र के 
नामदेव, ज्ञानेश्‍वर और तुकाराम थे, आज के हिंदी-भाषी इलाक्रे के कबीर, सूरदास, मीरा और 
तुलसीदास थे, पूर्व भारत के चैतन्य और शंकरदेव थे, कश्मीर की लल्ला थीं, तथा कई और 
भक्ति पंथक थे। सभी भक्ति मार्गी पंथ कम-ज्यादा हद तक श्रमणी परंपराओं को मानते थे। इसी 
काल के दौरान शाक्त पंथ और तांत्रिक रूढ़ियों का भी पुनरागमन हुआ। इतने सारे परिवर्तनों में 
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आरएसएस का मध्यकाल के इतिहास के बारे में यह वर्णन कि इस कालखंड में मुसलमानों ने 
बड़े पैमाने पर हिंदुओं पर अत्याचार किए, कोई मायने नहीं रखता।? 

हिंदुओं” का “मुसलमानों” को देखने का नज़रिया भी धर्म पर आधारित न होते हुए, वह 
परंपरा, भूगोल और सांस्कृतिक पहचान से संबंधित था। इसलिए, तुर्कों को 'तुरुष्क' कहा 
जाता था, और ग्रीक तथा पश्चिम एशिया के अन्य लोगों को “यवन! और “शक!। शुरुआत 
में, मुसलमान या मुस्लिम शब्द का प्रयोग नहीं किया गया; 'मोहमेडन” शब्द का इस्तेमाल भी 
अंग्रेजों के राज में शुरू हुआ।? 

इसका मतलब यह नहीं कि उन दिनों का वातारण शांत था; ज़रूर उस समय भी तनाव, 
खून-खराबा और हिंसा रही होगी। आज हम जिसे हिंदू और इस्लाम कहते हैं, उनके बीच 
तनाव और लड़ाइयां भी हुई होंगी। पर ये लड़ाइयां केवल धर्म पर आधारित नहीं थीं; इनमें 
राजनीति का भी बड़ा हिस्सा था। और ऐसे तनाव भारत के लिए नए नहीं थे। इसके पहले 
पतंजलि ने ब्राह्मणों और श्रमणों के बीच की लड़ाइयों का सांप और नेवले के बीच की 
लड़ाइयों जैसा वर्णन किया है; और फिर पहली सहस्त्राब्दी के अंत में और दूसरी सहस्राब्दी 
की शुरुआत में दक्षिण भारत में शैव पंथियों द्वारा जैनों पर ढाए ज़ुल्मों के, जैन मंदिरों के तोड़े 
जाने के, और जैन भिक्षुओं के कत्लेआम के भी सबूत पाए जाते eI 

हम बताना यह चाह रहे हैं कि आरएसएस जिस तरह से मध्ययुगीन भारतीय इतिहास 
को दर्शाता है कि जैसे हिंदू और मुसलमान हर समय एक-दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, यह 
पूरी तरह से मनगढ़ंत है। असली बात यह है कि हिंदू और मुसलमान ख़ुद को दो अलग 
एकताबद्ध धार्मिक समुदाय मानते ही नहीं थे। इसलिए उनका हरदम एक-दूसरे के ख़िलाफ़ 
लड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता, जैसे कि आरएसएस के इतिहासकार हमें मनवाना चाहते 
हैं। यह जानबूझकर इतिहास को तोड़-मरोड़कर लोगों को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की 
साज़िश है। 


संघ व श्रमण परंपरा 


आरएसएस का इतिहास लेखन भारतीय इतिहास की ख़ूबसूरत विविधता और उसके 
बहुलवाद को मानने से इनकार करता है। वह एक ऐसी एकात्मक हिंदू पहचान में विश्वास 
रखता है जिसकी शुरुआत वेदों से हुई थी। वह सिर्फ़ वैदिक परंपरा को मान्यता देता है, यानी 
कि ब्राह्मणवादी परंपरा को, और उसे ही भारत का इतिहास मानता है। इसलिए वह वेदों की 
सीमा से बाहर उपजे किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक या दर्शन की धारा को नहीं पहचानता। 
यहां तक कि वह श्रमण परंपरा के अस्तित्व को ही मान्यता नहीं देता। 

इसलिए संघ बौद्ध और जैन धर्मो के योगदान को भी नकारता है, खासकर इसलिए 
क्योंकि वे ब्राह्मण पंडों के विरुद्ध थे और संस्कृत की अपेक्षा प्राकृत को महत्त्व देते थे। 
आरएसएस की पाठ्यपुस्तकों में कभी सम्राट अशोक की धार्मिक सहिष्णुता का ज़िक्र नहीं 
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आता, क्योंकि वे बौद्ध धर्म के गहरे समर्थक थे। आरएसएस भारत की संमिश्रित संस्कृति में 
द्रविड़ों, आदिवासियों व दलितों के योगदान को मानने से भी इंकार करता है। उदाहरण के 
लिए, कुछ भाषाविदों ने वैदिक संस्कृत में द्रविड़ भाषा के सूत्र पाए हैं। इससे इस संभावना को 
बल मिलता है कि ऋग्वैदिक काल में दूसरी सभ्यताएं भी मौजूद थीं। पर संघ के इतिहासकारों 
के लिए यह खोज एक सरदर्द बन गई है, क्योंकि उनकी दृष्टि में भारत का इतिहास सिर्फ़ आर्यों 
का इतिहास है। इसलिए अब वे नए-नए किस्से गढ़ने में लगे हुए हैं जिनसे वे ऋग्वेद में द्रविड़ 
शब्दों की मौजूदगी को झुठला सकें।” इसी प्रकार आरएसएस भक्ति आंदोलन और अन्य ऐसे 
आंदोलनों को भी नकार देता है, क्योंकि वे ब्राह्मणवादी धार्मिक परंपराओं और अंधविश्वासों 
के घोर आलोचक रहे हैं। 


मध्यकालीन भारत में सामाजिक-सांस्कृतिक-आर्थिक विकास 


आरएसएस के इतिहासकारों के मध्यकालीन युग के वर्णन में उसे एक अंधकार युग 
बताया जाता है जब हिंदुओं को मुसलमानों ने प्रताड़ित किया था। पर इसके ठीक विपरीत यह 
समय एक ऐसा समय था जब भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति व इस्लामी संस्कृति में मेल- 
मिलाप हो रहा था व एक मिलीजुली संस्कृति पैदा हो रही थी, जिससे कला, साहित्य, संगीत, 
वास्तुकला, चित्रकला व हस्तकला के क्षेत्रों में तेज़ी से बढ़ोत्तरी हो रही थी। इस प्रगति के पीछे 
एक बड़ा कारण था दिल्ली सल्तनत के राजाओं और मुगल बादशाहों का धर्म के मामलों में 
सहिष्णु होना। विशेषकर अकबर और उनके वज़ीर अबू फज़ल के कारण इस सोच को बहुत 
बल मिला कि भारत विभिन्न परंपराओं का घर था जिनके बीच आपसी व्यवहार और 
तालमेल था। इससे उपजे हालातों के कारण मध्यकालीन भारत में निरंतर सामाजिक- 
सांस्कृतिक-आर्थिक प्रगति होती रही। इस प्रगति का एक और कारण यह था कि दिल्ली 
सल्तनत और उसके बाद मुगल साम्राज्य ने पहली बार भारत के बड़े हिस्से को एक राज्य 
बनाया। भारत के जाने-माने इतिहासकार डॉक्टर ताराचंद ने सन्‌ १९२८ में लिखी अपनी 
प्रसिद्ध किताब दी इन्फ्लुएंस ऑफ़ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर (भारतीय संस्कृति पर 
इस्लाम का प्रभाव) में भी कहा है कि एक बड़े हिस्से के एक साथ आ जाने से “राजनीतिक 
एकरूपता और वृहत राजनिष्ठा की अनुभूति” पैदा होने में मदद हुई।”“ 

इसी के कारण राष्ट्रवाद की सुगबुगाहट पैदा होने की परिस्थिति बनी। यह अचम्भे की 
बात है कि प्राचीन भारत में संस्कृत में लिखी गई कोई किताब नहीं हैं जिसमें भारत (या 
इंडिया) के लिए प्रेम ज़ाहिर किया गया हो। ऐसा पहला लेखन जिसे राष्ट्रवादी या देशभक्ति 
का लेखन कहा जा सके, जो भारत के लिए प्रेम का प्रदर्शन करता है और इस भूमि का जय 
गान करता है, वह है सन्‌ १३१८ में प्रसिद्ध दरबार कवि अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई फ़ारसी 
की एक लंबी कविता, जिसका शीर्षक है नूह सिपिहर। इसमें उन्होंने भारत व यहां के लोगों 
की तुलना दूसरे देशों से की है। वे भारत के प्राकृतिक सौंदर्य, जलवायु, ब्राह्मणों की विद्वत्ता 
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और भाषाओं की उत्कृष्टता (विशेषकर संस्कृत की) का गुणगान करते हैं, और भारतीयों के 
विश्व को दिए गए योगदानों--पंचतंत्र की कहानियां, शतरंज और दशमलव की जगह--का 
उल्लेख करते हैं। इसके बाद के दशकों व शताब्दियों में अन्य कई कवियों ने भी राष्ट्रभक्ति की 
कविताएं लिखीं, और उनमें भी कई फ़ारसी में थीं।?? अगर ये दिन वाक़ई “विदेशी राज” के थे, 
तो ये रचनाएं बड़ी हैरत पैदा करती हैं। 

इस सामाजिक-सांस्कृतिक विकास के साथ-साथ बहुत आर्थिक प्रगति भी हुई। १७वीं 
सदी तक भारतीय समाज ने “औद्योगिक और व्यापारिक समृद्धि का अभूतपूर्व स्तर प्राप्त कर 
लिया था जो उसके तेज़ी से बढ़ते शहरी विकास में नज़र आता था। इस दौरान शिल्पकलाओं 
में और अंतर्देशी व अंतरराष्ट्रीय व्यापार में गहनता आई, और उनमें मात्रा और विविधता 
दोनों में वृद्धि हुई।””* ऐसा अनुमान है कि सन्‌ १७५० में भारत में पूरे विश्व का एक-चौथाई 
उत्पादन होता था।? १९१६-१८ के ब्रिटिश रॉयल इंडस्ट्रियल कमीशन ने याद किया था कि 
भारत का औद्योगिक विकास “यूरोप के ज़्यादा विकसित देशों से किसी भी तरह से कमतर 
नहीं था” जब यहां “पश्चिम के जांबाज़ व्यापारी आए! अंग्रेजों के अन्य अध्ययन तो कहते 
हैं कि शायद “भारत के उद्योग पश्चिम के उद्योगों से कहीं ज़्यादा उन्नत थे और औद्योगिक 
क्रांति तक ऐसा था”? 

यह है मध्यकालीन भारत का अंधकार युग होने की सच्चाई! 


३. लोकतंत्र नष्ट करना 


ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में भारत को व्यवस्थित रूप से लूटा गया, यहां के जीवंत 
उद्योगों और खेती की व्यवस्था को नष्ट कर दिया गया, व शहरों को भी बर्बाद कर दिया गया। 
अपने शासन को सुदूढ करने के लिए अंग्रेजों ने लोगों को धर्म के नाम पर बांटा और इसके 
लिए मध्ययुगीन भारत के इतिहास को तोड़-मरोड़कर उसके बारे में यह गढ़ंत संरचना प्रस्तुत 
की कि हिंदुओं को मुस्लिम निरंकुश राजाओं के उत्पीड़न व ज़ुल्मों को सहना पड़ा। भारत को 
उपनिवेश बनाने का औचित्य साबित करने के लिए यह तर्क दिया कि ब्रिटिश राज ने हिंदुओं 
को मुसलमानों के अत्याचारों से बचाया। आरएसएस इस विकृत इतिहास को बहुत ही बेशर्मी 
से अपनाकर प्रचारित कर रहा है, क्योंकि यह प्रचार उसके फ़ासीवादी एजेंडा को लागू करने में 
माकूल सामाजिक माहौल बनाने में मदद करता है। 

यह देखकर आश्चर्य होता है कि कितने लोग इस झूठे व मनगढ़ंत प्रचार पर विश्वास कर 
लेते हैं। उसका एक महत्त्वपूर्ण कारण यह है कि आरएसएस इसका पिछले ९० सालों से 
लगातार प्रचार कर रहा है। जैसा कि गोबेल्स (जिसके ये प्रशंसक हैं) ने कहा है: 


यदि आप बड़ा झूठ बोलते हैं और उसे बारंबार दोहराते रहते हैं, तो लोग एक न 
एक दिन उस पर विश्वास करने लगते हैं। 
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मुसलमानों को हिंदुओं के ऐतिहासिक शत्रु की तरह चित्रित करने के अलावा 
आरएसएस मुसलमानों के बारे में विषैला प्रचार लगातार जारी रखे हुए है, कि ये चार पत्नियां 
रखते हैं और दर्जनों बच्चे पैदा करके जनसंख्या बढ़ाना चाहते हैं और भारत को एक इस्लामी 
देश बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। यह दुष्प्रचार इतने दशकों से चल रहा है कि अब तो समाज 
में वह सामान्य सामाजिक ज्ञान बन गया है, और अधिकतर हिंदू इसपर विश्वास करने लगे हैं। 
जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। सन्‌ १९६१ की जनगणना आखिरी थी जिसमें 
शादियों को धर्म और समुदाय के आधार पर देखा गया। इसके आकंड़ों को देखें तो पता 
चलता है कि मुसलमानों में बहुपत्नी-विवाह केवल ५.७% था। हिंदुओं में यह अधिक था, 
५.८%। १९७४ में सरकार द्वारा किए गए सर्वे में भी मुसलमानों में बहुपत्नी-विवाह ५.६ % 
और उच्च जाति हिंदुओं में ५.८% पाया गया। 

सन्‌ १९९३ में पुणे स्थित संस्था, गोखले इंस्टिट्यूट ऑफ़ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, 
की मल्लिका मिस्त्री भी अपने शोध में इसी निष्कर्ष पर पहुंची, कि “इसके बारे में कोई प्रमाण 
नहीं है कि मुसलमानों में हिंदुओं की अपेक्षा बहुपत्नी-विवाह अधिक है।”' 

जनसंख्या वृद्धि दर के आंकड़ों को देखें, तो पाते हैं कि देश की कुल जनसंख्या में 
हिंदुओं की जनसंख्या २००१-२०११ के दशक में ८०.५% से घटकर ७९.८% हुई है, व 
मुस्लिम जनसंख्या में १३.४% से १४.२% की मामूली वृद्धि हुई है। परंतु इससे अधिक 
महत्त्वपूर्ण बात यह है कि दोनों समुदायों की दशाब्दी जनसंख्या वृद्धि दर घटी है, और 
मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर हिंदुओं की अपेक्षा अधिक तेज़ी से घटी है-मुसलमानों में 
यह ४.९ प्रतिशत से कम हुई है, जबकि हिंदुओं में ३.१ से। हालांकि मुस्लिम जनसंख्या 
ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, परंतु दोनों वृद्धि दरों के बीच का अंतर लगातार घट रहा V1? 


तालिका १: दशकीय वृद्धि दर” (१) 
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जनगणना के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि “हिंदू जनसंख्या वृद्धि दर' व 
“मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर” जैसा कुछ नहीं होता; यह केवल कड्टरपंथियों का प्रचार ÈI 
असल में प्रजनन दर अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग होती है, और यह महिलाओं की 
शिक्षा की स्थिति, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और रोज़गार के साधनों की उपलब्धता 
जैसे तत्त्वों पर निर्भर होती है। उदाहरणार्थ, बिहार में १५% जनसंख्या मुसलमानों की है 
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जबकि केरल में २५%। लेकिन २००१-११ में बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर २५% थी, वहीं 
केरल में केवल ५%--इसके बावजूद कि केरल में मुसलमानों की आबादी बिहार से ज़्यादा 
थी, बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर केरल से ५ गुना ज़्यादा of 

आज़ादी के बाद आरएसएस यह दावा भी करती रही है कि ईसाई धर्मप्रचारक भोले- 
भाले हिंदुओं को बहला-फुसलाकर ईसाई बना रहे हैं। लेकिन जनगणना के आंकड़े 
आरएसएस के इस खोखले दावे का भंडाफोड़ कर देते हैं। पिछले दो दशकों के दौरान देश की 
ईसाई जनसंख्या २.३% पर ही स्थिर है, अर्थात इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई Vl 

बिभिन्न मोर्चों व हज़ारों कार्यकर्ताओं के माध्यम से आरएसएस के दशाब्दियों से चल 
रहे प्रचार ने लोगों को धर्म के नाम पर बांट दिया है। लोग अपने आपको धर्मनिरपेक्ष देश का 
नागरिक समझने के बदले पहले अपने आपको हिंदू, मुसलमान या ईसाई मानते हैं, और 
हिंदुओं के दिमाग़ों में यह स्थापित हो गया है कि मुसलमान व ईसाई उनके सदियों से शत्रु रहे 
हैं। 

भाजपा के सत्ता में आने के बाद आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों ने अपना 
सांप्रदायिक प्रचार और तेज़ कर दिया है। 


२०१४ के बाद: आरएसएस द्वारा सांप्रदायिकता को भड़काना 


जब से भाजपा अपने बूते पर पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई है, तभी से सभी किस्मों के 
साधुओं, साध्वियों और योगियों ने मुसलमानों व ईसाइयों के ख़िलाफ़ खुलेआम ज़हर 
उगलना शुरू कर दिया है। देश में इस प्रकार के सांप्रदायिक भाषणों के ख़िलाफ़ सख़्त क़ानून 
बने हुए हैं, लेकिन इनमें से एक भी नेता को जेल नहीं हुई है। साक्षी महाराज ने हिंदू महिलाओं 
का आह्वान किया कि उन्हें कम से कम चार बच्चे पैदा करने चाहिएं, नहीं तो वो दिन दूर नहीं 
जब देश में मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से ज़्यादा होगी; तो साध्वी प्राची ने हिंदू महिलाओं 
के लिए आठ बच्चे नियत किए। योगी आदित्यनाथ ने अपने वक्तव्य में सभी मस्जिदों को 
सूअरों का बाड़ा बता दिया और यह भी कहा कि यदि एक हिंदू लड़की मुसलमान बनना 
स्वीकार कर लेती है, तो १०० मुसलमान लड़कियों को हिंदू बनाया जाना चाहिए। मोदी 
सरकार की एक मंत्री, साध्वी निरंजन ज्योति ने गैर हिंदुओं को “हरामज़ादे” कहा; तो गिरिराज 
सिंह, एक और मंत्री, जिनकी पदोन्नति कर उन्हें बाद में केबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया है, 
ने यहां तक कह डाला कि जिन्होंने नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दिया, उन्हें पाकिस्तान चले जाना 
चाहिए]? 

हिंदू कटटरपंथियों ने लोगों में घृणा फैलाने के नए-नए अभियान चला रखे हैं, ताकि 
समाज का सांप्रदायिक बंटवारा और गहरा हो जाए हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता घर-घर जाकर हिंदू 
अभिभावकों को अपनी लड़कियों को मुसलमान लड़कों के शैतानी इरादों से बचाकर रखने 
की हिदायत दे रहे हैं, व दावा कर रहे हैं कि मुसलमानों ने हिंदू लड़कियों को हासिल करने के 


देश पर फ़ासीवाद का संकट १८ 





लिए “लव जिहाद' छेड़ रखा है। कुछ इलाक़ों में तो हिंदुत्ववादियों ने इसके घृणा भरे पोस्टर 
तक लगा दिए हैं। 

देश के अनेक हिस्सों में विभिन्न समुदायों के नौजवानों की मिली-जुली गतिविधियों / 
आयोजनों / पार्टियों पर कट्टरपंथी गुंडे हमला कर रहे हैं। दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने कॉफ़ी 
हाउसों में अलग-अलग धर्मो के लड़के व लड़कियों के एक साथ मिल बैठ कर कॉफ़ी पीने 
पर ऐतराज़ जताते हुए हमले किए हैं, और यदि अलग-अलग धर्मो के लड़के व लड़कियां 
मोटरसाइकिल पर एक साथ बैठ कर जा रहे हों, तो उन्हें रोक कर धमकाया है। 

अभी हाल ही में भाजपा के लोगों ने उत्तर प्रदेश के गांव कैराना में रह रहे मुसलमानों पर 
यह दोषारोपण किया कि उनके ख़ौफ़ से ३०० से अधिक हिंदू परिवार घर छोड़कर पलायन 
कर गए। बाद में यह आरोप एकदम झूठा निकला। असल में भाजपा उत्तर प्रदेश में होने वाले 
चुनावों में ज़्यादा वोट हासिल करने के लिए सांप्रदायिक बंटवारा और गहरा करना चाहती है, 
और इसलिए इस तरह की अनेक अफ़वाहें फैला रही है जिससे हिंदुओं का ध्रुवीकरण हो और 
उनके वोटों की फसल भाजपा काटे।'” 

एक और मुद्दा जिसके बहाने मुसलमानों में खौफ़ पैदा किया जा रहा है, वह है गौमांस 
खाना। कुछ राज्यों में गायों का कत्ल करने तथा गौमांस बेचने पर प्रतिबंध लगाने वाले क़ानून 
पहले से ही मौजूद Sl जब से केंद्र तथा कुछ राज्यों में भाजपा सत्ता में आई है, तब से 
दक्षिणपंथी गुटों से जुड़े गुण्डे गायों का कत्ल करने और गौमांस खाने का आरोप लगाकर 
मुसलमानों पर जगह-जगह हमले कर रहे हैं, और यहां तक कि उन्होंने निर्दोष मुस्लिम युवाओं 
की हत्याएं भी की हैं। जबकि हमारे देश में मुसलमानों के अलावा बड़ी संख्या में दलित, 
आदिवासी, ईसाई और पिछड़ी जातियों के लोग भी गौमांस खाते हैं। हक़ीक़त दरअसल यह 
है कि गौमांस भारत में गरीबों के लिए प्रोटीन का सबसे अहम स्रोत है। यह प्रतिबंध और 
कुछ नहीं, “खाने में फ़ासीवाद” है; ऊंची जाति के हिंदुओं, ख़ास तौर पर ब्राह्मणों, के खानपान 
के तरीकों को देश के बाकी सभी लोगों पर थोपा जा रहा है। जबकि विवेकानंद प्राचीन काल 
में ब्राह्मणों के खानपान के बारे में कहते हैं: 


भारत में एक ऐसा समय था जब बगैर गौमांस खाए कोई ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रह 
सकता था। यदि हम वेदों को पढ़ें तो पाएंगे कि जब कोई संन्यासी, राजा या अन्य 
कोई बड़ा व्यक्ति किसी के घर पहुंच जाता था तो उसकी आवभगत में सबसे 
अच्छा बैल काटा जाता था . . .* 


यह सही है कि सन्‌ २०१४ में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से, २००२ में किए गए 
मुसलमानों के कत्लेआम तथा २००७-०८ में कंधमाल में ईसाइयों के कत्लेआम की तरह, 
सांप्रदायिक दंगों में बड़े पैमाने पर हत्याएं नहीं हुई हैं। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि 
भाजपा-संघ पहले से कम सांप्रदायिक हो गए हैं। ऐसा लगता है कि गुजरात व कंधमाल के 
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हत्याकांडों के बाद पूरे देश व दुनियाभर में हुई व्यापक बदनामी के बाद दंगों के मामलों में संघ 
ने अपनी रणनीति बदली है। नई रणनीति यह है कि अल्पसंख्यकों का बड़े पैमाने पर 
कत्लेआम करने के बजाय उनकी धार्मिक जगहों पर हमले किए जाएं, उनकी जायदाद को 
जला दिया जाए और उनकी रोज़ी-रोटी के साधनों को बड़े पैमाने पर नष्ट कर दिया जाए। दूसरे 
शब्दों में, अब रणनीति यह है कि मुसलमानों व ईसाइयों के ख़िलाफ लगातार छोटे-छोटे 
हमले जारी रखे जाएं, ताकि सांप्रदायिकता की भट्टी में धीमी-धीमी आंच लगातार सुलगती 
रहे। संघ की उम्मीद है कि इस प्रकार हिंदू एकजुट होकर भाजपा के साथ खड़े रहेंगे, उसका 
आधार व्यापक होगा और आने वाले राज्यों के चुनावों तथा २०१९ के लोकसभा चुनावों में 
भाजपा देश पर अपनी पकड़ मज़बूत कर पाएगी।!९ 

इसी के चलते मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद के पहले साल में पूरे देशभर में 
धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति हिंसा की ६०० से ज़्यादा घटनाएं हुई हर जगह एक ही तरीक्रा 
अपनाया गया।" हिंदुत्ववादी संगठनों ने मस्जिद / शमशान घाटों की ज़मीन के बारे में 
स्थानीय विवाद को भड़काया, या फिर मस्जिद के लाउडस्पीकर की आवाज पर आक्रामक 
ऐतराज जताया या इस तरह की अफवाह फैलाने की कोशिश की कि मुसलमान लड़का हिंदू 
लड़की को ले भागा है या मुसलमान ने गाय काटी Vl इस तरह के दुष्प्रचार कर हिंदुत्ववादी 
संगठनों ने स्थानीय हिंदुओं को संगठित करके स्थानीय मुस्लिम आबादी पर हमला करने को 
उकसाया, उनकी धार्मिक जगहों को नापाक किया, उनके घरों व दुकानों को जलाया . . . 


विरोधियों पर देशद्रोही का ठप्पा लगाकर उनपर हमला 


संघ परिवार ने अपने सभी विरोधियों की आवाज़ बंद करने के लिए उन पर देशद्रोही 
होने का ठप्पा लगाकर उग्र हमला बोल दिया है; उनके पीछे मीडिया के उन हिस्सों को लगा 
दिया है जो पत्रकारिता के सभी नैतिक मूल्यों को ताक पर रख भाजपा के इशारों पर नाचने 
वाली कठपुतली बन गए हैं; अपने अधीन पुलिस की मदद से उन पर राजद्रोह के झूठे आरोप 
लगाकर उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है . . . ये सभी चालें नाज़ियों द्वारा अपनाई गई चालों 
जैसी ही हैं। 

इस हिंदुत्ववादी आक्रामक रणनीति का एक महत्त्वपूर्ण शिकार हमारे देश के 
विश्वविद्यालयों को बनाया जा रहा है। लोकतंत्र में विश्वविद्यालय ऐसी जगहे होनी चाहिएं जो 
विद्यार्थियों में गरीबों व दबे-कुचले लोगों के प्रति सरोकार, अलग-अलग मतों के प्रति सम्मान 
और सहिष्णुता, और विविधताओं की रक्षा के विचार पैदा करें। इसके बदले, अगर 
विश्वविद्यालयों को ऐसे कारखानों में तबदील करना है, जहां से जहरीले हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद 
की सेवा में लगे हुए विचारहीन और यांत्रिक इन्सानों का धड़ाधड़ उत्पादन होता रहे, तो 
विश्वविद्यालय की उपरोक्त धारणा को नष्ट करना ज़रूरी है। इसलिए भाजपा ने हमारे 
विश्वविद्यालयों पर आक्रामक हमला बोल दिया है, उनके कामकाज में नग्न रूप से 
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दखलंदाजी कर रही है और उन्मुक्त विचारों के अध्यापकों तथा छात्रों पर निशाना साध रही है। 
मई २०१५ में मानव संसाधन मंत्रालय के दबाव में आईआईटी मद्रास ने छात्रों के एक समूह, 
अम्बेडकर-पेरियार अध्ययन केंद्र, को प्रतिबंधित कर दिया। उसपर आरोप लगया गया कि 
वह “हिंदुओं” तथा प्रधानमंत्री के प्रति असंतोष के बीज बो रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी 
परिषद (अभाविप) के दबाव के चलते हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय ने अगस्त २०१५ में 
अम्बेडकर स्टूडेण्ट्स यूनियन के ५ सदस्यों को निलंबित कर दिया। इसी के चलते जनवरी 
२०१६ में इनमें से एक छात्र रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली। फ़रवरी २०१६ में अभाविप 
ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के प्रगतिशील व वामपंथी विचारधारा वाले 
छात्र संगठनों पर हमला बोलने की साज़िश रची। उसने पुलिस को कैंपस में बुलाया और 
जेएनयू छात्रसंघ के अध्यक्ष कन्हैय्या कुमार को एक फ़र्ज़ी वीडियो के आधार पर भारत 
विरोधी नारे लगाने के आरोप में राजद्रोह क़ानून के अंतर्गत जेल भिजवा दिया। इसके साथ 
ही, भाजपा समर्थक मीडिया चैनलों ने जेएनयू विश्वविद्यालय को देश विरोधियों के गढ़ का 
ठप्पा लगाकर बदनाम करने का अभियान चला दिया। ऐसा नहीं है कि इससे पहले की 
सरकारों ने विश्वविद्यालयों के कामकाज में दखलंदाजी न की हो। लेकिन आपातकाल के 
अपवाद को छोड़ दें, तो ऐसा पहली बार हुआ है कि केंद्र में बैठी सरकार ने विश्वविद्यालयों 
की आज़ादी के खिलाफ इतना व्यापक अभियान चलाया है, यहां तक कि विरोधी स्वरों को 
खामोश करने के लिए हिंसक तरीक़ों का भी इस्तेमाल किया है। 

देश में बढ़ रही असहिष्णुता के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले बुद्धिजीवियों पर हमले 
किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के दादरी गांव में एक उग्र भीड़ ने मो. अखलाक को सिर्फ़ इस झूठी 
अफवाह पर कि उसके घर में गौमांस रखा है, पीट-पीटकर जान से मार डाला। हत्या के बाद 
सैंकड़ों लेखकों, कलाकारों, बुद्धिजीवियों, फ़िल्मकारों, वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने अपने 
राष्ट्रीय पुरस्कार वापिस कर दिए--जो उनको देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों ने दिए थे। 
उनकी चिंताओं को सुनने-समझने के बजाए भाजपा सरकार ने उनपर “विचारधारत्मक 
असहिष्णुता” का आरोप लगाते हुए हमला किया, तो संघ ने उनपर “सेक्युलरिज़म की 
बीमारी” से पीड़ित होने का इल्ज़ाम लगाया। भाजपा के 'बुद्धिजीवियों' ने उनके ख़िलाफ 
मोर्चा तक निकाला! जेएनयू में राजनीति विज्ञान की प्राध्यापिका तथा नारीवादी लेखिका प्रो. 
निवेदिता मेनन पर उनके द्वारा राष्ट्रवाद पर दिए गए व्याख्यान को लेकर शातिराना हमला 
किया गया। भाजपा से अपनी नज़दीकियों के लिए कुख्यात टीवी चैनल ज़ी-न्यूज़ ने जेएनयू में 
छात्रों के सामने दिए गए उनके व्याख्यान में से कुछ चुनिंदा टुकड़े काटकर उन्हें अपने चैनल 
पर बार-बार दिखाकर प्रो. निवेदिता मेनन को देशद्रोही साबित करने की कोशिश की। भाजपा 
से जुड़े संगठनों ने उनपर दिल्ली व कानपुर में केस भी दर्ज करवा दिए। इसके तुरंत बाद वही 
चैनल वैज्ञानिक व मशहूर उर्दू कवि गौहर रज़ा के पीछे पड़ गया। हालांकि गौहर रज़ा ने ५ 
मार्च २०१६ को पाकिस्तानी व भारतीय कवियों के एक प्रतिष्ठित मंच, ५१वा शंकर-शाद 
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मुशायरा, में जो कविता पढ़ी थी, उसमें कहीं भी अफ़ज़ल गुरू या आतंकवाद का ज़िक्र नहीं 
था, फिर भी ज़ी-न्यूज़ ने उनपर “अफ़ज़ल प्रेमी गैंग का सदस्य” और इसलिए “देशद्रोही” होने 
का आरोप लगा fea? 

इससे भी ज़्यादा गंभीर मसला है भाजपा के नेताओं तथा हिंदुत्ववादी गुण्डों के 
विभाजनकारी व नफ़रत फैलाने वाले बयान। उदाहरणार्थ, उन्होंने धनंजय देसाई, जिसके 
ज़हरीले भाषणों से उत्प्रेरित होकर कुछ हिंदू युवकों ने पुणे में एक मुस्लिम युवक की हत्या कर 
दी थी, और नाथूराम गोडसे, जिसने महात्मा गांधी की हत्या की थी, को अपने वक्तव्यों में 
गौरवान्वित किया है। 

इस बात में कोई शक नहीं कि भाजपा-संघ द्वारा पैदा किए गए नफ़रत व असहिष्णुता के 
माहौल ने ही उन फ़ासीवादी गुंडों को जन्म दिया जिन्होंने डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉ. गोबिंद 
पानसरे और प्रो. एम.एम. कलबुर्गी जैसे लोगों की हत्या कर दी। 


४. सांप्रदायिक ज़हर फैलाने के लिए शिक्षा का इस्तेमाल 


सन्‌ १९२५ में अपनी पैदाइश के समय से ही संघ इस सिद्धांत पर काम कर रहा है कि 
स्थाई राजनीतिक सत्ता तभी हासिल की जा सकती है जब बहुसंख्यक लोग सांस्कृतिक रूप 
से हिंदुत्व की विचारधारा से जुड़ जाएंगे। और यह एक लंबी प्रक्रिया से ही मुमकिन है। 

ज़मीनी स्तर पर हिंदुत्ववादी विचारधारा का प्रसार करने के लिए संघ का एक महत्त्वपूर्ण 
तरीक्रा है शिक्षा की आड़ में बच्चों के दिमागों में अल्पसंख्यकों, ख़ासकर मुसलमानों व 
ईसाइयों, के प्रति अविश्वास व नफ़रत भरना। १९९० के दशक में कई राज्यों में और सन्‌ 
१९९८ में केंद्र में भाजपा की सरकारें बनने के बाद संघ को अपना शैक्षिक जाल फैलाने में 
राजकीय मदद मिल गई। इसका कुल मिलाकर नतीजा यह हुआ कि संघ ने देशभर में अपनी 
शैक्षिक संस्थाओं का ज़बरदस्त जाल फैला लिया ÈI २०१२-१३ तक उसने १३,४६५ स्कूल 
खोल दिए, जिनमें ३१.२ लाख विद्यार्थी और १.३ लाख शिक्षक थे, और ४९ कॉलेज व 
शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान भी खोल दिए। इसके अलावा संघ ने आदिवासी बच्चों के लिए 
स्कूल व होस्टल खोले हैं, और औपचारिक शिक्षा पाने से वंचित बच्चों के लिए हज़ारों की 
संख्या में अनौपचारिक शिक्षा केंद्र और शाला-पूर्व शिक्षा केंद्र भी शुरू किए हैं।* 

इन स्कूलों में हिंदुत्ववादी विचारधारा को बच्चों के दिमागों में गहराई से रोपने के लिए 
ब्राह्मणी परंपराओं का पालन करने पर ज़ोर दिया जाता है। स्कूलों में शिक्षक को “आचार्य! 
(संस्कृत शब्द) कहा जाता है, कक्षाओं के नाम संतों पर रखे हैं, शिवाजी, जीजाबाई, 
विवेकानंद, दीनदयाल व सावरकर के जन्मदिन पर विशेष समारोह होते हैं, तथा विद्यालय की 
शुरुआत व अंत की सभाओं में बच्चों से ब्राह्मणवादी संस्कृत श्लोकों (जैसे गायत्री मंत्र) का 
जाप कराया जाता है।** 
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इन विद्यालयों के पाठ्यक्रमों का एक प्रमुख हिस्सा है आरएसएस द्वारा प्रचारित 
सांप्रदायिक व विकृत इतिहास को छात्रों के दिलोदिमाग में गहराई से बिठाना। बहुत पहले 
१९९३-९४ में एनसीईआरटी द्वारा गठित एक राष्ट्रीय समिति, जिसमें प्रबुद्ध अकादेमीशियन 
शामिल थे, ने संघ के स्कूलों में पढ़ाई जा रही पाठ्यपुस्तकों का विश्लेषण करके यह भयावह 
चेतावनी दी थी, 


इनमें से कई पाठ्यपुस्तके युवा पीढ़ी में संस्कृति के बारे में ज्ञान को बढ़ावा देने की 
आड़ में धर्मांधता व कट्टरता को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई el" 


सरकारी शिक्षा तंत्र का सांप्रदायिकीकरण 


सन्‌ १९९८ में भाजपा के केंद्र में सत्ता हासिल कर लेने के बाद संघ को सरकारी शिक्षा 
तंत्र में अपनी विचारधारा को फैलाने का सुनहरा मौक्रा मिला। सबसे पहले उसने शैक्षिक 
संस्थानों-जैसे एनसीईआरटी, यूजीसी, आईसीएसएसआर, आईसीएचआर इत्यादिके 
प्रमुखो के तबादले किए और संघ समर्थक विचारधारा के लोगों को उन पदों पर बिठाया, जो 
भगवा एजेंडे को आगे बढ़ाने में मदद करने के इच्छुक ANS 

इसके बाद उसने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर हमला किया। यह दस्तावेज वो ढांचा उपलब्ध 
कराता है जिसके आधार पर सरकारी शिक्षा तंत्र में बच्चों का पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तके व 
पढ़ाने के तरीक्रे बनाए जाते हैं। सन्‌ २००० में मानव संसाधन व विकास मंत्रालय ने नई 
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जारी की, जिसमें संघ के विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली सामग्री भरपूर 
मात्रा में थी जो अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ नफ़रत का प्रचार करती थी, और इसके साथ ही 
मूल्यों की शिक्षा के नाम पर ब्राह्मणवादी धार्मिक शिक्षा को भी शामिल किया गया। इस नई 
पाठ्यचर्या के आधार पर २००२-०३ के अकादेमिक सत्र में नई पाठ्यपुस्तके शुरू की गईी 
इस संदर्भ में एक उल्लेखनीय बात यह है कि भारत के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त 
इतिहासकारों द्वारा लिखी गई पाठ्यपुस्तकों को पाठ्यक्रम से पूरी तरह से बाहर कर दिया 
गया, और उनकी जगह उन व्यक्तियों की किताबों को रखा गया जिनकी सबसे बड़ी 
क्राबिलियत उनकी संघ परिवार की करीबी थी।* 

जिन राज्यों में भाजपा का शासन था, उन राज्यों में नई पाठ्यचर्या को तुरंत लागू कर 
दिया गया। पाठ्यपुस्तक में हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादी ढांचे के आधार पर बने पाठों को शामिल 
कर लिया गया। संघ के विचारको द्वारा लिखित किताबों को पूरक पाठ्य-पुस्तिकाओं के रूप 
में विद्यालयों में शामिल किया गया। उदाहरणार्थ, गुजरात में, जहां भाजपा सन्‌ १९९८ से 
शासन में है, भारतीय संस्कृति और हिंदू जीवनशैली के बारे में ९ किताबों को प्राथमिक व 
माध्यमिक स्तर पर पूरक पाठ्य-पुस्तिकाओं के रूप में शामिल किया गया है। इनमें से ८ 
किताबें दीनानाथ बत्रा की लिखी हुई हैं जो कि लम्बे समय से संघ के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। इन 
किताबों में कई किस्से-कहानियां हैं, जैसे-एक राजा था जिसके बच्चे नहीं हो रहे थे, उसे 
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गायों की पूजा करने की सलाह दी गई, इसके बाद उसके कई बच्चे हो TU) इनमें विज्ञान के 
कुछ मोतियों के कुछ उदाहरण: “पुष्पक विमान”, जिसका राम ने इस्तेमाल किया था, दुनिया 
का पहला हवाई जहाज था; प्राचीन काल के ऋषि वैज्ञानिक थे जिनके विज्ञान, प्रौद्योगिकी 
तथा चिकित्सा-शास्तर में आविष्कारों को पश्चिम ने हड़प लिया है। नौवीं किताब तेजोमय 
भारत तो और भी अजीबोगरीब है। उसमें यह दावा किया गया है कि स्टेम कोशिका (स्टेम 
सेल) उपचार का विकास हज़ारों साल पहले महाभारत के समय में भारत में हुआ था। इसके 
सबूत के तौर पर गांधारी के गर्भपात से पैदा हुए मांस पिंड से १०० कौरवों के पैदा होने की 
कहानी बताई गई है। इसमें यह दावा भी किया गया है कि हम आज जिसे मोटर कार कहते हैं 
बह वैदिक काल में भी थी।* 

भाजपा सनू २००४ के संसदीय चुनाव हार गई, और कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए मई 
२००४ में सत्ता में ARM उसने आते ही भाजपा की सांप्रदायिक राष्ट्रीय पाठूयचर्या-२००० 
को बदलने के लिए नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या-२००५ बनवाई। लेकिन जिन राज्यों में भाजपा 
सत्ता में थी, वहां उसकी सरकारों ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या-२००५ को लागू करने से मना कर 
दिया और अपना सांप्रदायिक पाठ्यक्रम चालू रखा। २०१४ में भाजपा ने दोबारा केंद्र में सत्ता 
पर क्राबिज होते ही सबसे पहला काम यह किया कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या-२००५ को बदलने 
के लिए नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी।* 


शैक्षिक, शोध व सांस्कृतिक संस्थाओं का भगवाकरण 


फ़ासीवादियों का मकसद सिर्फ़ विद्यालयी शिक्षा का सांप्रदायिकीकरण करना नहीं है, वे 
देश के संपूर्ण शैक्षिक व सांस्कृतिक माहौल में ही सांप्रदायिकता का ज़हर घोलना चाहते हैं। 
इसीलिए संघ पूरी बेशर्मी के साथ व्यवस्थित तरीक्रे से सभी महत्त्वपूर्ण शैक्षिक, अनुसंधान 
और सांस्कृतिक संस्थाओं के प्रमुखों को बदलकर उनकी जगह पर संकीर्ण हिंदुत्ववादी सोच 
रखने वाले लोगों को नियुक्त कर रहा है। उसके लिए इस बात के कोई मायने नहीं हैं कि इन 
पदों पर बिठाए गए लोग इनके लिए क्राबिल हैं भी या नहीं। बस, वे इन संस्थानों को भगवा 
प्रचार कार्यालय में तबदील करने में माहीर होने चाहिएं। 

अपने मुस्लिम विरोधी नज़रिए के लिए कुख्यात और जाति व्यवस्था के समर्थक संघ के 
इतिहासकार वाई. सुदर्शन राव को इतिहास की सुप्रसिद्ध संस्था भारतीय इतिहास अनुसंधान 
परिषद (आईसीएचआर) का प्रमुख बना दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) 
का पुनर्गठन करके उसमें योग के शिक्षक, संस्कृत के विद्वान और यहां तक कि अभिनेता भी 
भर दिए गए Sl ८७ वर्ष के लोकेश चंद्र को भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद 
(आईसीसीआर) का प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है। लोकेश चंद्र नरेंद्र मोदी को भगवान का 
अवतार घोषित कर चुके हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष पद पर संघ के मुखपत्र पांचजन्य के 
भूतपूर्व संपादक बलदेव शर्मा को बिठा दिया गया है। भाजपा के चुनावी नारे “हर हर मोदी, 
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हर घर मोदी” पर प्रचार फ़िल्म बनाने वाले पहलाज निहलानी को केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड 
का अध्यक्ष बना दिया गया है। सबसे हैरतअंगेज नियुक्ति भारतीय फ़िल्म और टेलिविज़न 
संस्थान (एफ़टीआईआई) के अध्यक्ष के पद पर गजेंद्र चौहान की है। एक ऐसे व्यक्ति को 
भारत के सबसे बेहतरीन फ़िल्म व टीवी संस्थान का प्रमुख बना दिया गया है जिसने सी-ग्रेड 
फ़िल्मों में काम किया है और जिसकी ख़ुद की कला व सौंदर्यशास्त्र के प्रति कोई रुझान नहीं 
है। इसी तरह की एक और निराली नियुक्ति राष्ट्रीय फॅशन टेक्नोलॉजी संस्थान (एनआईएफ़टी) 
के अध्यक्ष पद पर भूतपूर्व क्रिकेटर और दो बार के भाजपा सांसद चेतन चौहान की है। देश 
भर के सभी प्रमुख विश्‍्वविद्यालयों-इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लेकर हैदराबाद 
विश्वविद्यालय से लेकर जेएनयू तक--में संघ से संबंध रखने वालों को कुलपति नियुक्त 
किया जा रहा है|" 

यहां तक कि देश के सर्वोच्च तकनीकी संस्थानों को भी नहीं ब्शा जा रहा है। दिसंबर 
२०१४ में आईआईटी दिल्ली के निदेशक डॉ. आर.के. शेवगांवकर ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे 
दिया, संभवतः संस्थान में संघ की बढ़ती दखलंदाजी के कारण। उसके दो महीने बाद ही 
आईआईटी मुंबई के निदेशक मंडल के अध्यक्ष जाने-माने परमाणु वैज्ञानिक अनिल 
काकोडकर ने मानव संसाधन मंत्रालय पर यह आरोप लगा कर इस्तीफा दे दिया कि मंत्रालय 
आईआईटियों के निदेशकों के चुनाव में कामचलाऊ व “ग़लत तरीक्रे” अपना रहा Vl! 

ऐसा नहीं है कि पहले की सरकारों ने देश के सांस्कृतिक व बौद्धिक क्षेत्र में दखलंदाजी 
नहीं की है। लेकिन मोदी सरकार अपना सांप्रदायिक एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए जिस निष्ठुरता 
के साथ हस्तक्षेप कर रही है, ऐसा पहले कभी किसी सरकार ने नहीं किया। 


५, संघ व संविधान 


धर्मनिरपेक्षता व लोकतंत्र एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। यदि धर्मनिरपेक्षता समाप्त हो गई, तो 
लोकतंत्र भी ख़त्म हो जाएगा। इसी वजह से हमारे संविधान में इन दोनों को केंद्रीय सिद्धांतों के 
तौर पर शामिल किया गया है। संघ धर्मनिरपेक्षता में विशवास नहीं रखता। वह धर्मनिरपेक्ष 
भारत को हिंदुत्ववादी राष्ट्र में तबदील करना चाहता है, जिसमें अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक 
हिंदुओं के प्रभुत्व को स्वीकार करके रहना होगा। 

संघ लोकतंत्र में भी विशवास नहीं रखता। संघ की राजनीतिक शाखा भाजपा लोकतंत्र 
और “एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को स्वीकार करने का दावा करती है। लेकिन लोकतंत्र 
का मतलब सिर्फ़ "एक व्यक्ति एक वोट” नहीं होता। इसका मतलब होता है अल्पसंख्यकों के 
अधिकारों की रक्षा करना; इसका मतलब होता है अल्पसंख्यकों सहित सभी की गरिमा को 
बराबर का सम्मान देना। जब से भाजपा सत्ता में आई है, संघ परिवार ने अल्पसंख्यकों पर 
सैंकड़ों हमले किए हैं, जिनमें बहुत लोगों की हत्याएं भी हुई हैं, और इनमें से अधिकांश 
घटनाओं में पुलिस व प्रशासन मूक दर्शक बने रहे हैं। 
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इतना ही नहीं, संघ समानता में भी विश्वास नहीं रखता। उलटे वह प्राचीन भारत की 
कुख्यात क़ानून पुस्तक मनुस्मृति पर आधारित ऊंच-नीच की सभी परंपरागत श्रेणीबद्ध 
व्यवस्थाओं को बनाए रखना चाहता है: 


e संघ औरत और मर्द की बराबरी में विश्वास नहीं रखता। यह तो संघ के चरित्र से ही स्पष्ट 
हो जाता है-वह एक पुरुष प्रधान संगठन है, जिसमें केवल पुरुष ही सदस्य बन सकते 
हैं। संघ से जुड़ने की इच्छुक कुछ बहुत ही मुखर व उत्साही महिलाओं के दबाब डालने 
पर संघ ने १९३६ में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय सेविका समिति नामक एक अलग 
संगठन बनाया। यानी कि औरतों को संघ में दाख़िला नहीं मिला, उनके लिए अलग 
संगठन बनाया गया। संघ ने अपनी महिला शाखा को जो नाम दिया, उससे भी संघ की 
मानसिकता ज़ाहिर होती है। संघ में पुरुष 'स्वयंसेवक' कहे जाते हैं और महिलाएं, 
“सेविका”, अर्थात उनसे अपेक्षा की जाती है कि उन्हें विनम्रतापूर्वक दूसरों की सेवा 
करनी चाहिए] 


० संघ जाति व्यवस्था में अटूट विश्वास रखता है। उसके दूसरे सरसंघसंचालक माधव 
गोलवलकर अपनी किताब बंच ऑफ़ थॉट्स में ऋग्वेद में दिए गए पुरुष सूक्त का 
समर्थन करते हैं। वैदिक साहित्य में पहली बार चार वर्णो की व्यवस्था का ज़िक्र पुरुष 
सूक्त में मिलता है, जिसमें कहा गया है: ब्राह्मण सिर हैं, राजा भुजा हैं, वैश्य जंघा हैं 
और शूद्र पैर हैं। गोलवलकर आगे यह भी लिखते हैं: “वे लोग जिनके पास यह 
चातुर्वर्ण व्यवस्था है, यानी कि हिंदू लोग, बे हमारे भगवान हैं। ईश्वरत्व को लेकर यह 
सर्वोच्च नज़रिया use’ की हमारी अवधारणा के केंद्र में है, यह हमारे चिंतन के पोर 
पोर में समा गया है और इसने हमारी सांस्कृतिक विरासत की विविध अनोखी 
अवधारणाओं को जन्म दिया Vi"? भाजपा को इस बात का अहसास है कि सत्ता पर 
क़ब्ज़ा बनाए रखने के लिए दलित वोट बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए वह सत्ता में आने 
के बाद से डॉ. बी.आर. अम्बेडकर को अपनाने का प्रयास कर रही Vl संघ व भाजपा 
आज यह दावा कर रहे हैं कि अम्बेडकर की शिक्षाएं संघ की विचारधारा के बहुत 
क़रीब हैं। जबकि अम्बेडकर जाति व्यवस्था को जड़ से उखाड़ने के दृढ़ समर्थक थे, 
और उन्होंने जाति व्यवस्था का उन्मूलन (एनीहिलेशन ऑफ़ कास्ट) नामक शानदार 
निबंध लिखा था। एक कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी संगठन होने के नाते संघ जाति उन्मूलन 
का तो समर्थन नहीं कर सकता। इसीलिए डॉ. अम्बेडकर से छलपूर्वक नज़दीकी 
दिखाने के लिए संघ ने सामाजिक समरसता मंच” नामक संगठन का गठन किया है। 
इसका काम जाति व्यवस्था को चुनौती न देते हुए विभिन्न जातियों के बीच सौहार्द 
बनाना है। 


अपेक्षा के अनुरूप, संविधान सभा द्वारा २६ नवंबर १९४९ को संविधान को स्वीकृति 
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देने के चार दिन बाद, संघ के मुखपत्र ऑर्गनाइजर के संपादकीय में यह शिकायत की गई कि: 


प्राचीन भारत में हुए विलक्षण संवैधानिक विकास का हमारे संविधान में कोई 
ज़िक्र नहीं किया गया है। मनु की विधि, स्पार्टा के लाइकरगुस या पर्सिया के 
सोलोन के बहुत पहले लिखी गई थी। मनुस्मृति में उल्लेखित उनकी विधियों की 
विश्वभर में सराहना की जाती रही है और वे स्वतःस्फूर्त धार्मिक नियमपालन तथा 
समानुरूपता पैदा करती हैं। लेकिन हमारे संवैधानिक पंडितों के लिए इसका कोई 
महत्त्व नहीं el” 


भारत को गणतंत्र घोषित किए जाने के कुछ ही दिन बाद, ६ फ़रवरी १९५० को उच्च 
न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश शंकरशुभा अय्यर ने मनु की विधि के प्रति अपनी 
निष्ठा को प्रदर्शित करने के लिए ऑर्गनाइजर में “मनु हमारे दिलों पर राज करते हैं” शीर्षक से 
एक लेख में लिखा: 


हालांकि डॉ. अम्बेडकर ने हाल ही में बंबई में कहा कि मनु के दिन लद गए हैं, 
लेकिन तथ्य यही है कि आज भी हिंदुओं का दैनिक जीवन मनुस्मृति तथा अन्य 
स्मृतियां में उल्लेखित सिद्धांतों एवं आदर्शो से प्रभावित V1! 


गोलवलकर ने भारतीय संविधान पर यह टिप्पणी की है: 


हमारा संविधान पश्चिमी देशों के विभिन्न संविधानों में से लिए गए विभिन्न 
अनुच्छेदों का एक भारी-भरकम तथा बेमेल अंशों का संग्रह मात्र है। उसमें ऐसा 
कुछ भी नहीं, जिसको कि हम अपना कह सकें। उसके निर्देशक सिद्धांतों में क्या 
इसके बारे में एक भी शब्द है कि हमारा राष्ट्रीय उद्देश्य क्या होना चाहिए तथा 
हमारे जीवन के सिद्धांत क्या होने चाहिएं? बिल्कुल नहीं।* 


स्पष्ट है कि संघ धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र व समानता में विश्वास नहीं रखता, जो कि 
भारतीय संविधान के मूल सिद्धांत हैं। यहां तक कि सनू २०१४ में भाजपा ने सत्ता में आते ही 
बड़ी चतुराई से संविधान की प्रस्तावना में से “धर्मनिरपेक्षता? व “समाजवाद” शब्दों को हटाने 
पर बहस छेड़ने का प्रयास किया। परंतु इसका इतना तीखा विरोध हुआ कि उसे इस कोशिश 
को स्थगित करना पड़ा। 

इसमें कोई संदेह नहीं कि देश के ऊपर फ़ासीवाद का ख़तरा मंडरा रहा ÈI २०१४ में 
भाजपा के केंद्र में सत्ता में आने से आरएसएस को देशभर में अपनी ताक़त बढ़ाने में काफ़ी 
मदद मिल रही है। इसके चलते हमारे देश के निर्माताओं ने जिस समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, 
प्रजातांत्रिक गणतंत्र के तौर पर भारत की कल्पना की थी और उसे संविधान में प्रतिष्ठापित 
किया था, वह खतरे में पड़ गई है। 
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फ़ासीवाद क्यों? 


भारत में फ़ासीवादी शक्तियों की बढ़ती ताक़त के पीछे क्या कारण हैं? इसे समझने के 
लिए तीन साल पहले २०१४ के लोकसभा चुनाव के समय के हालात को देखना ज़रूरी है। 

१९९१ के बाद केंद्र में सत्ता में आई सभी सरकारों ने (१९९८-२००४ में भाजपा के 
नेतृत्व वाली एनडीए सरकार सहित) देश में वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की 
नीतियों को लागू किया है और भारतीय अर्थव्यवस्था को गहरे बाह्य व आंतरिक संकट में 
धकेल दिया है। इन नीतियों के कारण पिछले दो दशकों में देश में गरीबी, बेरोज़गारी और 
महंगाई बेहद बढ़ी है। कृषि संकट तो इतना ज़्यादा गहरा गया है कि तीन लाख किसानों को 
आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इतना ही नहीं, यूपीए सरकार, जो पिछले एक 
दशक से सत्ता में थी, बहुत से घोटालों में फंसी हुई थी। 

यूपीए सरकार से लोगों का मोहभंग होने का फ़ायदा उठाते हुए सन्‌ २०१४ के लोक 
सभा चुनाव में मोदी और भाजपा ने बड़े कॉर्पोरेट घरानों की मदद से बहुत ही चालाकीपूर्ण 
तरीक्रे से अपना प्रचार अभियान चलाया। उन्होंने “सबका साथ, सबका विकास” और 
“भ्रष्टाचार मुक्त भारत” जैसे नारे दिए और लोगों के लिए “अच्छे दिन” लाने के वादे किए। 
चुनाव में उन्होंने ज़बरदस्त जीत हासिल की। परंतु सत्ता में आने के बाद भाजपा ने हर मुद्दे पर 
अपना मत पलट दिया है, और यूपीए सरकार की नीतियों को ही जारी रखा है। दोनों में अंतर 
है तो सिर्फ़ इतना, कि भाजपा वैश्वीकरण की नीतियों को और अधिक तेज़ी से लागू कर रही 
al 

असल में इसीलिए तो देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट घरानों ने मोदी के चुनाव अभियान के 
लिए इतना अधिक पैसा दिया था--ताकि नवउदारवादी नीतियों को और अधिक तेज़ी से 
लागू किया जा सके। एक तरफ़ जहां वैश्वीकरण की नीतियों ने देश को गहरे आर्थिक संकट में 
धकेल दिया है, वहीं दूसरी तरफ़ इनके चलते निगमों के मुनाफ़ों में बहुत बढ़ोतरी हुई है और 
देश के धन-कुबेरों की संपत्ति में बहुत वृद्धि हुई el यही वजह है कि भारत का अभिजात वर्ग, 
जिसमें कॉर्पोरेट घरानों के संचालकों से लेकर प्रबंधन गुरू, प्रभावशाली अर्थशास्त्री, बड़े 
अकादेमिक, प्रमुख पत्रकार तथा मशहूर हस्तियां शामिल हैं, वैश्वीकरण को लेकर उल्लासित 
al यूपीए सरकार अपने अंतिम वर्षों में वैश्वीकरण के एजेण्डे को आगे बढ़ाने में पर्याप्त गति 
नहीं दे पा रही थी। उधर मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्रित्व के दौरान निगमों को सरकारी अनुदान 
व अन्य सुविधाएं देने में बहुत कामयाबी हासिल की थी। अहमदाबाद में निवेशकों की एक 
बैठक में रतन टाटा ने मोदी की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहा कि सामान्यतः राज्य नए 
प्लांट को लगाने की अनुमति देने में ९० से १८० दिन लगा देते हैं, परंतु “नैनो के मामले में 
हमें ज़मीन और अनुमति सिर्फ़ दो दिनों में मिल गई।” मोदी की बड़ी निगमों की मुनाफ़ाखोरी 
के लिए अर्थव्यवस्था को चलाने की क्षमता का सबसे जगमगाता उदाहरण गौतम अदाणी है। 
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मोदी के मुख्यमंत्रित्व काल में वह एक दशक से कुछ ही ज़्यादा समय में एक छोटे-मोटे 
व्यापारी से भारत के सबसे अमीर पूंजीपतियों में से एक बन गया।* 

और इसीलिए, जैसे-जैसे २०१४ के लोकसभा चुनाव क़रीब आने लगे, देश के बड़े 
कॉर्पोरेट घरानों की राय बनने लगी कि प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी का समर्थन किया जाना 
चाहिए। अनिल अम्बानी ने कहा, “(नरेंद्रभाई ने) गुजरात के लिए इतना अच्छा काम किया है, 
कल्पना करें कि यदि वे पूरे देश का नेतृत्व करें तो कितना अच्छा रहेगा।” तो उनके भाई 
मुकेश अम्बानी बोले, “गुजरात एक सुनहले लालटेन की तरह चमक रहा है और इसका श्रेय 
नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी, प्रभावी व उत्कट नेतृत्व को जाता है।””' सब ने २०१४ के मोदी के 
चुनाव अभियान में पानी की तरह पैसा बहाया; भारत के चुनाव इतिहास में मोदी का चुनाव 
अभियान अभी तक का सबसे ज़्यादा खर्चीला अभियान था। वह एक अभूतपूर्व चुनाव 
अभियान था जिसमें तीन आयामी होलोग्राफिक सभाएं आयोजित की गई, सोशल मीडिया 
का व्यापक इस्तेमाल हुआ और एक सम्मोहक मीडिया अभियान चलाया गया। 

भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव जीत गई। परंतु वास्तव में यह भारतीय कॉर्पोरेट 
घरानों की जीत थी; वे अपने आदमी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाने में सफल हुए थे। 

लेकिन उन हत्यारे समूहों का क्या जो गौमांस खाने वालों, लव जेहादियों व देशद्रोहियों 
को खोज रहे हैं? उनकी बहुत ज़रूरत है--देश पर शासन कर रहे कॉर्पोरेट घरानों के लिए वे 
धुंए के पड़दे की आड़ देते हैं। मोदी सरकार देश को सिर्फ़ और सिर्फ़ बड़ी निगमों की अंधाधुंध 
मुनाफ़ाख़ोरी के लिए चला रही है। उसकी नवउदारवादी आर्थिक नीतियों के कारण ग़रीबी 
और बेरोज़गारी तेज़ी से बढ़ रही है और लाखों लोगों की जीविकाएं नष्ट हुई हैं। लोगों का 
ध्यान भटकाना बहुत ज़रूरी है, ताकि वे संगठित न हों। लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को 
सीमित करना ज़रूरी है, ताकि उनके लिए लड़ना मुश्किल हो जाए। जैसे-जैसे आर्थिक संकट 
बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे फ़ासीवादी हमला भी बढ़ता जाएगा। 

फ़ासीवाद से लड़ने के लिए ज़रूरी है कि वैश्वीकरण और देश के बढ़ते आर्थिक संकट 
को ठीक से समझा जाए। नवउदारवाद और फ़ासीवाद जुड़वां भाई हैं। नवउदारवाद फ़ासीवाद 
के लिए ज़मीन तैयार करता है, और फ़ासीवाद लोकतांत्रिक सिद्धांतों को नकार कर निगमों के 
लिए मुमकिन बनाता है कि वे बदतर होते आर्थिक हालात के बावजूद अपना मुनाफ़ा तेज़ी से 
बढ़ा सकें। 


वैश्वीकरण 


आज़ादी हासिल करने के बाद देश में नेहरू सरकार द्वारा लागू आर्थिक विकास का 
मॉडल मूलतः स्वायत्त पूंजीवादी विकास का मॉडल था। इसकी मुख्य विशेषताएं--मिश्रित 
अर्थव्यवस्था, १९४८ व १९५६ के औद्योगिक नीति प्रस्ताव, तथा विदेशी पूंजी निवेश पर 
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बॉक्स: कुछ अर्थशास्त्र 
बाह्य कर्ज़ अंदरूनी Gast से भिन्न होता है। भारत जैसे तीसरी दुनिया के देश की सरकार 
लोगों पर कर बढ़ाकर अंदरूनी cst चुका सकती है। लेकिन बाह्य कर्ज़ अंतरराष्ट्रीय 
मुद्रा, जैसे डॉलर, में होता है, और इसलिए उसे रुपए में नहीं चुकाया जा सकता। भारत 
जैसे देश के लिए जब उसका विदेशी मुद्रा बहिप्रवाह (आयात, भारत में कार्यरत विदेशी 


कंपनियों द्वारा मुनाफे का प्रेषण इत्यादि के चलते) विदेशी मुद्रा की आय (निर्यात, पर्यटन 
से हुई आय, विदेशों में काम कर रहे भारतीय कामगारों द्वारा देश में प्रेषित डॉलर इत्यादि) 
से ज़्यादा होता है, तब इन दोनों के बीच के अंतर, जिसे चालू खाते का घाटा कहते हैं, 
का भुगतान करने का एक तरीक़ा होता है विदेश से डॉलर में कर्ज़ लेना। इस विदेशी कर्ज़ 
पर ब्याज का भुगतान डॉलर में ही करना होता है। इस प्रकार विदेशी कर्ज चुकाने की फेर 
में कर्ज और अधिक बढ़ जाता है। 





पाबंदियां-१९४२ में भारतीय पूंजीपतियों द्वारा गठित 'पोस्ट-वॉर इकोनॉमिक डेन्हलपमेंट 
कमिटी” द्वारा प्रस्तावित आर्थिक योजना के अनुरूप थीं। इस समिति में पुरुषोत्तमदास 
ठाकुरदास, जे.आर.डी. टाटा, घनश्यामदास बिड़ला और श्रीराम जैसे भारत के अग्रणी 
उद्योगपति शामिल A उनका प्रस्ताव, जिसका नाम था प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेव्हलपमेन्ट 
ऑफ़ इंडिया, बाद में “बॉम्बे प्लान” या “टाटा-बिड़ला प्लान” के नाम से प्रसिद्ध BST 

बहुत से कारणों की वजह से १९८० के दशक के अंत तक आते-आते यह मॉडल 
संकटग्रस्त हो गया। इस संकट का एक परिणाम यह हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था विदेशी 
कर्ज के संकट में फंस गई, और बाह्य खाता दिवालिया होने की कगार तक पहुंच गया (बॉक्स 
देखें) 

भारत के विदेशी ऋणदाता देश, यानी कि अमरीका व अन्य विकसित देश--जिन्हें 
साम्राज्यवादी देश भी कहा जाता है-ऐसे ही किसी मौक़े की ताक में थे। द्वितीय विश्वयुद्ध के 
बाद भारत तथा एशिया और अफ्रीका के अन्य देशों में फैले सशक्त स्वतंत्रता आंदोलनों से 
बाध्य होकर साम्राज्यवादी देशों ने इन देशों को आज़ादी दे दी थी। तभी से वे इन पूर्व- 
औपनिवेशिक देशों को साम्राज्यवादी तंत्र के अधीन बनाए रखने के वैकल्पिक रास्तों की 
तलाश में थे, ताकि इन देशों के कच्चे माल के स्रोतों व बाज़ारों पर पुनः नियंत्रण स्थापित कर 
सकें। भारत के बाह्य कर्ज़ के संकट का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने भारत सरकार पर दबाव 
डाला कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन किए जाएं 

इस समय तक भारतीय पूंजीपति वर्ग भी इस निष्कर्ष तक पहुंच चुका था कि अपना 
मुनाफ़ा बढ़ाने के लिए उसे स्वायत्त पूंजीवादी विकास के मॉडल की तिलांजली देनी होगी।*” 
उसने साम्राज्यवादियों द्वारा लगाई गई शर्तों को मानने और नेहरूवादी मॉडल को विखंडित 
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कर देश की अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश व आयात के लिए खोल देने का निर्णय ले लिया। 
१९९१ के मध्य में अपने विदेशी मुद्रा संकट से निकलने के लिए एक विशाल विदेशी 
ऋण के बदले भारत सरकार ने साम्राज्यवादी देशों द्वारा नियंत्रित विश्व बैंक व अंतरराष्ट्रीय 
मुद्रा कोष के साथ करार पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके तहत भारत सरकार ने कबूली दी कि 
वह देश की अर्थव्यवस्था का पूरी तरह से पुनर्गठन HEM भारत सरकार द्वारा स्वीकारे गए 
तथाकथित ढांचागत समायोजन कार्यक्रम के मुख्य बिंदु इस प्रकार थे: 
क) मुक्त व्यापारः आयात व निर्यात पर सभी नियंत्रणों को हटाना; 
ख) मुक्त निवेशः अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में विदेशी पूंजी निवेश पर लगे सभी प्रतिबंधों 
को समाप्त करना; 
ग) मुक्त बाज़ार: बाज़ार की गतिविधियों में सरकारी हस्तक्षेप खत्म करना। इसका मतलब 
हैः 
० गरीबों को दी जाने वाली भोजन, स्वास्थ्य व शिक्षा सहित सभी प्रकार की 
सब्सिडियों की समासि; 
० पीने का पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सभी आवश्यक सेवाओं सहित संपूर्ण 
सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण; 
* मुनाफ़ाखोरी पर लगे सभी सरकारी प्रतिबंधों की समाप्ति, चाहे वे अत्यावश्यक 
सेवाएं ही क्यों न हों। 
विदेशी कर्ज़दाताओं की आज्ञानुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के इस पुनर्गठन” को 
वैश्वीकरण जैसा आडंबरपूर्ण नाम दिया गया Vl इसके साथ ही नवउदारवाद नामक एक 
अर्थशास्त्रीय सिद्धांत का ख़ूब प्रचार किया जा रहा है जो दावा करता है कि मुक्त बाज़ार 
अर्थात निजीकरण, मुक्त व्यापार व विनियंत्रण-ही मानव जीवन की बेहतरी सुनिश्चित कर 
सकता है। 
१९९१ के बाद से लेकर अब तक केंद्र में सरकारें तो बदलती रही हैं, लेकिन भारतीय 
अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण निर्बाध गति से जारी Vl वैश्वीकरण हमारे देश के संपूर्ण शासक 
वर्ग की आम सहमति की नीति है। 


परिणाम: वित्तीय पतन की ओर 


भारत ने वैश्वीकरण की शुरुआत बाह्य खाता संकट यानी विदेशी मुद्रा संकट में फंसने 
के कारण की थी। ढाई दशक बाद, अर्थव्यवस्था को विदेशी वस्तुओं और पूंजी के अनिर्बँधित 
अंतर्प्रवाह के लिए खोल देने के चलते, भारत के विदेशी खाते की स्थिति सन्‌ १९९१ से भी 
बदतर हो गई Vl आंकड़े देने के पहले कुछ अर्थशास्त्रीय शब्दों का अर्थ समझना ज़रूरी है। 
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चालू खाते पर भुगतान संतुलन 


चालू खाते का अर्थ है किसी देश का दूसरे देशों के साथ विदेशी मुद्रा का दैनिक लेनदेन। 
इसे वास्तविक लेनदेन का खाता भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सम्मिलित सभी मदों का 
वास्तविक लेनदेन होता है। चालू खाते में आय और व्यय का अंतर (विदेशी मुद्रा के रूप में) 
चालू खाते पर भुगतान संतुलन (Balance of Payments on Current Account) 
कहलाता है। 


॥ चालू खाते पर भुगतान संतुलन = दृश्य व्यापार खाता (visible trade account) + 
अदृश्य व्यापार खाता (trade in invisibles) 


० दृश्य व्यापार खाताः इसमें सभी प्रकार की भौतिक वस्तुओं का विदेशी व्यापार 
(आयात-निर्यात संतुलन) शामिल है; भौतिक या दृश्य वस्तुओं का अर्थ है ऐसी वस्तुएं 
जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे कि कृषि उत्पाद, पेट्रोलियम, कपड़े, मोटरकार और 
मशीनरी। भारत वस्तुओं के आयात में जितना ख़र्च करता है, उसकी तुलना में वस्तुओं 
का निर्यात करके कम कमाता है; इस आय-व्यय में घाटे को व्यापार घाटा कहते हैं। 

* अदृश्य व्यापार खाताः इस मद में चालू खाते के तीन अन्य घटक शामिल हैं: 


० सेवाएं: इसमें इस तरह के घटक शामिल हैं: विदेशी पर्यटकों से मिलने वाली 
आय, और विदेशों में भारतीयों द्वारा किया जाने वाला ख़र्च; सॉफ्टवेयर और 
आईटी समर्थित सेवाओं के निर्यात से होने वाली आय; बैंकिंग व जहाजरानी 
सेवाओं जैसी सेवाओं के निर्यात से आय व आयात पर खर्च; इत्यादि। 

* प्रेषण: प्रवासी भारतीयों द्वारा भारत में भेजी गई विदेशी मुद्रा, तथा भारत में 
कार्यरत विदेशी नागरिकों द्वारा विदेशों में भेजा जाने वाला धना 

० निवेश पर आय: भारतीयों द्वारा विदेशों में किए गए निवेश पर लाभांश (जिसे 
भारत में भेजा गया है), और भारत में विदेशी निवेशकों को प्राप्त होने वाला 
लाभांश (जिसे भारत के बाहर भेजा गया है)। 

ये तीनों प्रकार के भुगतान / प्रापतियां दिखने वाली वस्तुओं में नहीं होतीं, इसलिए ये सभी 
अदृश्य खाते का हिस्सा Vl भारत के अदृश्य खाते में भुगतान की तुलना में प्राप्तियां ज़्यादा हैं, 
जिसका प्रमुख कारण सॉफ़्टवेयर सेवाओं के निर्यात से होने वाली आय तथा खाड़ी देशों में 
काम करने वाले भारतीय मजदूरों द्वारा प्रेषित विदेशी मुद्रा है। इसलिए, कुल मिलाकर, भारत 
के अदृश्य खाते के शेष में आधिक्य (surplus) है। 

लेकिन भारत का व्यापार घाटा उसके अदृश्य खाते में होने वाले आधिक्य से काफ़ी 
ज़्यादा है, इसलिए भारत के चालू खाते में घाटे की स्थिति निरंतर बनी हुई है। 
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कुछ आंकड़े 
(क) व्यापार घाटा 


आयात के उदारीकरण के चलते भारत के व्यापार घाटे में तेज़ी से वृद्धि हुई है। भारत 
सरकार ने निर्यात संवर्धन के बहुत प्रयास किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप हमारा निर्यात 
१९९१-९२ में १८ अरब डॉलर से बढ़कर २०१२-१३ में ३०० अरब डॉलर पार कर गया। 
लेकिन हमारे आयात में इससे भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। नतीजा यह हुआ है कि 
हमारा व्यापार घाटा, जो कि १९९१-९२ में २.८ अरब डॉलर था, २०१२-१३ में १९० अरब 
डॉलर तक पहुंच गया--यानी मात्र दो दशकों में ६० गुणा बढ़ गया। उसके बाद, कई कारणों 
की वजह से (जैसे कि तेल की अंतरराष्ट्रीय क्रीमतों में भारी गिरावट आने के कारण) व्यापार 
घाटा कम हुआ है, और २०१५-१६ में १३०.१ अरब डॉलर था।” 


(ख) चालू खाते में घाटा 


हमारा चालू खाते में घाटा आसमान छूने लगा है-वह १९९१-९२ में १.२ अरब 
डॉलर से बढ़कर २०१२-१३ में ८७.८ अरब डॉलर हो गया। २०१२-१३ में भारत का चालू 
खाते का घाटा हमारे सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का ४.८% था। यह अभी तक का 
सर्वाधिक था, यहां तक कि १९९०-९१ से भी अधिक, जब वह जीडीपी का ३% था। उसके 
बाद तेल की अंतरराष्ट्रीय क्रीमतों में गिरावट की वजह से हमारा व्यापार घाटा कम हुआ है, 
और इस वजह से चालू खाते में घाटा भी कम होकर २०१५-१६ में २२.१ अरब डॉलर हो 
गया, यानी जीडीपी का १.१%। २०१६-१७ में इसके फिर से बढ़ने की संभावना V1 


आगे क्या? 


जब भारत जैसे देश का चालू खाता घाटे में चला जाता है, तो उस घाटे की भरपाई के 
लिए विदेशी पूंजी को आकृष्ट करना ज़रूरी हो जाता है। यह दो तरीक्रों से किया जा सकता 
है-विदेशी पूंजी निवेश के अंतर्प्रवाह द्वारा, या नया विदेशी कर्ज़ लेकर। 


ब विदेशी पूंजी निवेश: ये पूंजी प्रवाह दो प्रकार के हो सकते हैं: (अ) प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी 
निवेश (Foreign Direct Investment यानी एफ़डीः आई ): यह निवेश या तो नई कंपनी 
स्थापित करने में हो सकता है, या फिर पहले से स्थापित कंपनी में भागीदारी ख़रीदने से हो 
सकता है-ऐसे में यह निवेश उस कंपनी की प्रदत्त पूंजी (पेडअप कॅपिटल) का कम से 
कम १०% होना चाहिए; (ब) विदेशी संस्थागत निवेश (Foreign Institutional 
Investment यानी एफ़आईआई) या विदेशी पोर्टफ़ोलियो निवेश (Foreign Portfolio 
Investment यानी एफ़पीआई): प्राथमिक या द्वितीय (secondary) बाज़ार Ñ 
प्रतिभूतियों (जैसे शेयर, बाण्ड्स, डिबेन्चर्स, ऑप्शन आदि) में निवेश। 
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० विदेशी कर्ज़: भारत की चालू खाते की ऋणात्मकता लगातार बहुत ज़्यादा बनी रही है, 
जिसकी वजह से हमें लगातार और विदेशी कर्ज़ लेने पड़े हैं। नतीजतन, भारत का विदेशी 
कर्ज़ आसमान की ऊंचाईयों को छूने लगा है--मार्च २०१६ में यह ४८५ अरब डॉलर 
पहुंच गया था, जो कि मार्च १९९१ के ८३.८ अरब डॉलर से लगभग छह गुणा ज़्यादा 
था।? 

समस्या यह है कि, 


e विदेशी पूंजी के अंतर्प्रवाह के परिणामस्वरूप भविष्य में मुनाफ़े का बहि्प्रवाह 
होगा। जितना ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश होगा, आने वाले वर्षों में 
उतना ही अधिक मुनाफ़ा देश से बाहर जाएगा। एफ़डीआई के चलते देश से 
डॉलरों के तेज़ी से बढ़ते बहिप्रवाह को समझने के लिए एक उदाहरण देखें: 
२००७-०८ में मारुति कंपनी ने अपनी मातृ जापानी कंपनी सुज़ुकी को रॉयल्टी 
के रूप में ४९५ करोड़ रुपए का भुगतान किया था। यह २०१२-१३ में बढ़कर 
२,४५४ करोड़ रुपए हो गया--यानी पांच साल में पांच गुणा बढ़ गया।“* 

* और उधर विदेशी कर्ज़ पर भविष्य में ब्याज का भुगतान करना होता है। 


इस प्रकार, दोनों का एक ही परिणाम होगा--भविष्य में देश का चालू खाते का घाटा 
और अधिक बढ़ जाएगा, जिसके चलते देश को आने वाले सालों में और अधिक विदेशी 
पूंजी निवेश की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर और अधिक विदेशी कर्ज़ लेना पड़ेगा। यह एक प्रकार 
का कर्ज़ का जाल है। 


लेकिन फिर हमारे विदेशी विनिमय मुद्रा भंडार का क्या? 


हमारे गगनचुंबी विदेशी कर्ज़ के बावजूद हमारे वित्त मंत्री और सरकारी अर्थशास्त्री बार- 
बार हमें बता रहे हैं कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारी बाह्य खाते की स्थिति 
१९९१ से बहुत बेहतर है। इसके लिए उनकी दलील यह है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार 
(foreign exchange reserves) १९९०-९१ की तुलना में बहुत ज़्यादा है, और इसकी 
मात्रा संतोषजनक है। 

लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार देश की विदेशी मुद्रा की आय नहीं दर्शाता। इसमें देश में 
आने वाले सभी प्रकार के विदेशी पूंजी के अंतर्प्रवाह शामिल हैं। विदेशी मुद्रा के मामले में 
देश की स्थिति कितनी ठोस है, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार वास्तविक तौर पर हमें कितनी 
सुरक्षा दे पाएगा, इसे समझने के लिए हमें इसकी तुलना अल्पावधि की बाहरी देनदारियों से 
करनी चाहिए (यानी देश में आई वह विदेशी पूंजी जो बहुत जल्दी बाहर जा सकती है)। 
हालांकि यह सही है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार ३६० अरब डॉलर से अधिक है,“ परंतु 
जैसा कि हमने एक अन्य लेख में दिखाया है, यह अल्पावधि की कुल बाहरी देनदारियों से 
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काफ़ी कम है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि आज विदेशी निवेशक अपना पैसा बाहर ले 
जाना शुरू करते हैं, तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार हमारी अर्थव्यवस्था को दिवालिया होने से 
बचा नहीं पाएगा और हम एक बार फिर १९९०-९१ की स्थिति में पहुंच जाएंगे। 

ऐसे में वित्त मंत्री का दावा कि हमारे विदेशी खाते की स्थिति बहुत अच्छी है, कोरी 
बकवास है। सच्चाई तो यह है कि आज हमारी वित्तीय स्थिति १९९१ की तुलना में (जब 
हमने विदेशी मुद्रा के संकट के चलते वैश्वीकरण की शुरुआत की थी) बहुत ज़्यादा ख़राब 
है-हमारा विदेशी कर्ज १९९१ की तुलना में छह गुणा हो चुका है। 


भारत 'बिकाऊ” है 


इस सबसे हमारे राजनीतिक नेताओं और प्रतिष्ठित बुद्धिजीवियों का यह दावा खोखला 
साबित हो जाता है कि भारत एक “आर्थिक महाशक्ति” बनने की राह पर है। वास्तविकता 
इसके ठीक विपरीत है। भारतीय शासकों ने देश की अर्थव्यवस्था को आर्थिक विध्वंस की 
दहलीज़ पर ला खड़ा कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय सट्टेबाजों को बस इतना करना है कि अपना 
निवेश भारत से वापस ले जाना शुरू कर दें, जिसके लिए कम्प्यूटर पर सिर्फ़ एक बटन दबाना 
काफ़ी है, और बस इस “आर्थिक महाशक्ति” का बड़ा बैठ जाएगा। 

यही वजह है कि भारत के प्रधानमंत्री, पहले मनमोहन सिंह और अब नरेंद्र मोदी, भीख 
का कटोरा लेकर विकसित देशों की राजधानियों में घूम रहे Vl विदेशी निवेशकों को भारत में 
निवेश करने के लिए आकर्षित करने के लिए उन्हें हर प्रकार की रियायतें व प्रोत्साहन देने के 
वायदे कर रहे हैं। 

पिछले एक साल में सरकार ने दो बार, नवंबर २०१५ व जून २०१६ में, विदेशी 
निवेशकों के लिए निवेश के नियमों में बहुत अधिक उदारीकरण की घोषणा की है: 


® कई प्रमुख क्षेत्रों को बगैर सरकारी अनुमति के १०० फ़ीसदी एफ़डीआई के लिए खोल 
दिया गया है, जैसे रक्षा, नागर विमानन, फ़ार्मास्यूटिकल्स, केबल नेटवर्क, डीटीएच, 
मोबाइल टीवी आदि। 

० कई क्षेत्रों में पहले लगी पाबंदियों को हटा दिया गया है। जैसे: सिंगल ब्रांड विदेशी 
खुदरा व्यापार कंपनियों के लिए ३०% स्थानीय ख़रीद का नियम समाप्त कर दिया गया 
है; निर्माण विकास के क्षेत्र में न्यूनतम पंजीकरण नियमों और 'फ़्लोर क्षेत्र” प्रतिबंधों को 
हटा दिया गया है; पशुपालन व मछली पालन में एफ़डीआई के लिए “नियंत्रित 
परिस्थितियों” की शर्त हटा दी गई है। 

मोदी सरकार अब बहुत गर्व के साथ यह प्रचार कर रही है कि हमारा देश दुनिया की 
सबसे ज़्यादा खुली अर्थव्यवस्था बन गया है।“ 





३५ लोकायत और जनता ट्रस्ट 


१. अमरीका के सामने गिड़गिड़ाना 


दिल्ली के नए सम्राट अमरीकी निगमों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का हल करने की 
कोशिश कर रहे हैं, ताकि अमरीका से एफ़डीआई का प्रवाह तेज़ी से बढ़ सके। मोदी सरकार 
ने सत्ता में आते ही सारे लोकतांत्रिक मानदंडों को धता बताते हुए ३१ दिसंबर २०१४ को 
भूमि अधिग्रहण क़ानून में संशोधन कर दिया- जिसे कि संसद ने सिर्फ़ एक साल पहले काफ़ी 
बहस और चर्चा के बाद पारित किया था। इस क़ानून में किसानों और शहरी व ग्रामीण ग़रीब 
लोगों की सुरक्षा के लिए जो सीमित प्रावधान रखे गए थे, उन्हें इस संशोधन द्वारा रद्द कर दिया 
गया। अब सरकार किसी भी किस्म की परियोजना के लिए बहुसंख्यक भूस्वामियों की 
सहमति के बिना भी ज़मीन का अधिग्रहण कर सकती थी। देशभर के किसान संगठनों ने इस 
संशोधन का ज़बरदस्त विरोध किया, उनके सशक्त संघर्ष के सामने सरकार को घुटने टेकने 
पड़े, और संशोधन को वापिस लेना पड़ा। 

मोदी ने भारत के परमाणु दायित्व विधेयक पर अमरीकी सरकार द्वारा उठाई गई 
आपत्तियों का निवारण कर दिया है। अब भीमकाय अमरीकी निगमें भारत में बिना किसी 
चिंता के परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगा सकेंगी; यदि उनके संयंत्र में तकनीकी खराबी की वजह से 
परमाणु दुर्घटना हो जाती है, तो भी उन्हें नुक्रसान भरपाई नहीं देनी पड़ेगी। इसका मतलब यह 
हुआ कि उन्हें जोखिम भरे ऊर्जा संयंत्र सप्लाई करने को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह तो 
ख़ुद के लिए विनाश को बुलावा देना हुआ।” 

एक बड़ी परमाण्विक दुर्घटना संपूर्ण राष्ट्र को तबाह कर सकती है, क्योंकि उस दुर्घटना 
से निकलने वाला रेडियोधर्मी विकिरण हज़ारों सालों तक वातावरण में बना रहता है, और यह 
विकिरण मानव शरीर के लिए प्राणघातक है। रूस के चर्नोबिल में हुई परमाण्विक महादुर्घटना 
की वजह से १९८६-२००४ के बीच क़रीब १० लाख लोगों की मौतें हुई हैं, और ये मौतें 
आने वाले दशकों ब शताब्दियों में जारी रहेंगी। जापान की फुकुशिमा परमाण्विक दुर्घटना 
की वजह से जापानी लोग सदियों तक तरह-तरह के कैन्सर, ल्यूकेमिया व आनुवंशिक 
विकृतियों से पीड़ित ten” आंध्र प्रदेश के कोवाड़ा में अमरीकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक 
परमाणु संयंत्र लगाने जा रही Vl यदि वहां बड़ा हादसा होता है, तो अगले बीस-तीस हज़ार 
सालों तक आंध्र प्रदेश रेडियोधर्मी विकिरणों से प्रदूषित रहेगा। इसके न सिर्फ़ आंध्र प्रदेश पर, 
बल्कि संपूर्ण भारत पर महाभयंकर परिणाम होंगे। इन्हीं ख़तरों की वजह से जर्मनी व 
स्विट्जरलैंड जैसे देशों ने अपने सभी परमाणु बिजलीघर बंद करने का निर्णय लिया है। परंतु 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश करने के लिए प्रलोभन देने के नाम 
पर इस हद तक उनका तुष्टिकरण कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे देश के भविष्य को ही दांव पर 
लगा दिया है। 

किसी भी देश को आर्थिक उपनिवेश बनाने के लिए विदेशी निगमों और उनकी सरकारों 
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के लिए उस देश के वित्तीय क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना ज़रूरी है। इसलिए, सन्‌ १९९१ से 
ही वे लगातार भारत सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि वह देश के वित्तीय क्षेत्र पर अपना 
नियंत्रण समाप्त करे; दूसरे शब्दों में, इसका निजीकरण करे, और विदेशी निवेशकों को इस क्षेत्र 
में प्रवेश की और उसपर नियंत्रण स्थापित करने की अनुमति दे। 

भाजपा ने बीमा क़ानून संशोधन विधेयक को संसद में पारित करा दिया है। इसके द्वारा 
बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश की सीमा बढ़ा दी गई है---विदेशी बीमा निगमों को 
भारतीय बीमा क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने देने की तरफ़ यह एक और क़दम है। इसी तरह, 
२०१५-१६ और २०१६-१७ के बजट में भाजपा सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों का निजीकरण 
करने की ओर भी क़दम उठाए हैं। 

भारत की विकास योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों व बैंकों ने महत्त्वपूर्ण 
भूमिका अदा की है। ये क्षेत्र आम लोगों की छोटी-छोटी बचतों को इकट्ठा करके हज़ारों करोड़ 
रुपए सरकार को देते रहे हैं, और वह इस राशि को कृषि, लघु उद्योग, पिछड़े इलाक़ों का 
विकास और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसे राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निवेश करती रही है। 
एक बार इन संस्थाओं व संसाधनों का नियंत्रण निजी क्षेत्र के हाथों में चला जाएगा, तो वे इस 
पूंजी का इस्तेमाल राष्ट्रीय हितों के बजाय अपना मुनाफ़ा बढ़ाने के लिए करेंगे। 

विदेशी बीमा कंपनियां अपने अनैतिक आचरणों के लिए कुख्यात हैं। किसी बीमा 
कंपनी की विश्वसनीयता का मूल्यांकन उसके दावा भुगतान के रिकॉर्ड से किया जा सकता है। 
दावा भुगतान में दुनिया का औसत अनुपात जहां लगभग ४०% है, वहीं भारतीय जीवन बीमा 
निगम का दावा भुगतान अनुपात कल्पना की सीमा पार करते हुए ९७.४२% तक पहुंच गया 
है। विदेशी निजी बीमा कंपनियों का दावा भुगतान अनुपात इतना कम इसलिए है कि वे 
अलग-अलग बहाने बनाकर लोगों के बीमा दावों का भुगतान करती ही नहीं। अमरीकी बीमा 
कंपनियों द्वारा की गई जालसाज़ियों की जांच करने वाली अमरीकी प्रतिनिधि सभा की एक 
समिति ने उनको “धोखेबाज़”, “बदमाश” और “स्वेच्छाचारी” कहा V1” 

निजीकरण का इससे भी बुरा परिणाम यह है कि कंपनियां बंद पड़ सकती हैं, यानी 
इनका दिवाला निकल सकता है। दुनियाभर में निजी वित्तीय निगम (बीमा, बैंक व पेंशन फंड) 
झटपट व ज़्यादा लाभ कमाने के लिए स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। जब तक स्टॉक मार्केट 
में तेज़ी रहती है, ऊंचे लाभ मिल रहे होते हैं और सभी (उपभोक्ता भी) बहुत ख़ुश रहते हैं। 
लेकिन देर-सबेर, स्टॉक मार्केट का लुढ़कना तय है। और जब ऐसा होता है, तब वित्तीय 
कंपनियां दिवालिया हो जाती हैं और लोगों की ख़ून-पसीने की कमाई पलक झपकते हवा हो 
जाती है। २००८ के वित्तीय संकट के बाद विकसित देशों के निजी क्षेत्र के कई बड़े बैंक व 
बीमा कंपनियां, जिन्होंने लोगों की बचत राशि को सट्टेबाज़ी में लगाया हुआ था, ताश के पत्तों 
की तरह ढह गई” भारत में भी, पिछले कई सालों में अनेक सहकारी बैंक उनके निदेशकों की 
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जालसाज़ियों के कारण दिवालिया हो गए हैं जिसके चलते लाखों लोग अपनी मेहनत की 
कमाई गवां बैठे हैं। परंतु सरकारी नियंत्रण होने की वजह से एक भी सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक 
या बीमा कंपनी कभी बंद नहीं हुई है। इन संस्थाओं का निजीकरण होने के बाद यह गारंटी 
समाप्त हो जाएगी। इसकी कल्पना करके देखिए कि देश में कितनी अफ़रातफ़री मचेगी यदि 
अचानक एक दिन यह घोषणा होती है कि पंजाब नॅशनल बैंक (या और कोई राष्ट्रीयकृत 
बैंक) डूब गया है। 


२. मेक इन इंडिया 


नरेंद्र मोदी द्वारा “मेक इन इंडिया” का नारा उछाले जाने की असली वजह भी यही है 
क्योंकि अर्थव्यवस्था को बाहरी खाता दिवालियापन से बचाने के लिए देश को एफ़डीआई 
की सात ज़रूरत है। लोगों को यह कहकर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि एफ़डीआई के आने 
से देश में फ़ैक्ट्रियां लगेंगी, लोगों को रोज़गार मिलेंगे और भारत का विकास होगा। अगर 
विदेशी कंपनियां इतनी ही अच्छी हैं, तो हमने उन्हें आज़ादी के बाद देश से बाहर क्यों 
निकाला? हम स्वाधीनता दिवस व गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? 

“मेक इन इंडिया” नारे का हमारे देश के मेहनतकश लोगों पर पड़ने वाले असर को 
समझने के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था के कुछ पहलुओं को समझना ज़रूरी है। 

भारत की ही तरह, १९८० व १९९० के दशकों के दौरान कई अन्य विकासशील देश 
भी विदेशी ast के जाल में फंस गए थे। उन्होंने भी विश्व बैंक व अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के 
साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए, नवउदारवादी सुधारों को लागू किया, और अपनी 
अर्थव्यवस्था को विदेशी पूंजी निवेश के लिए खोलने की शर्त को स्वीकारा। परिणामस्वरूप 
भारत की ही तरह उनका भी विदेशी मुद्रा संकट गहराता गया है। इस संकट से निकलने के 
लिए ये सभी देश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए आकुल हैं, जिसका अर्थ यह हुआ कि ये 
सभी विकसित देशों की निगमों को (जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी कहा जाता है) अपने देशों 
में निवेश करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। 

विकसित देशों में श्रम की लागत (यानी मज़दूरी) विकासशील देशों की अपेक्षा बहुत 
ज़्यादा है। इसलिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना उत्पादन विकसित देशों से विकासशील देशों 
में स्थानांतरित कर रही हैं ताकि श्रम की लागत में फर्क का फ़ायदा उठाकर ज़्यादा मुनाफ़ा 
कमाया जा सके। उधर विकासशील देश अपने यहां एफ़डीआई बुलाने के लिए आपस में 
स्पर्धा कर रहे हैं। ऐसे में बहुराष्ट्रीय कंपनियां विकासशील देशों में निवेश करने के लिए उनपर 
शर्ते थोपने की स्थिति में हैं। वे इन देशों से उनके श्रम क़ानून व पर्यावरण संबंधी क़ानून 
शिथिल करने की मांग कर रही हैं, ताकि इन देशों में न्यूनतम संभव लागत पर उत्पादन किया 
जा सके। और विकासशील देश उनकी शर्तों के सामने पूर्ण समर्पण कर रहे हैं। 





देश पर फ़ासीवाद का संकट ३८ 


इसका नतीजा यह हुआ है कि विकासशील देशों के कामगार विकसित देशों की 
बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए बेहद कम मज़दूरी पर काम कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय वस्त्र उद्योग 
का लगभग सारा उत्पादन विकासशील देशों में ही होता है। इस क्षेत्र में प्रति वस्त्र श्रम की 
लागत उसके अंतिम खुदरा मूल्य का केवल एक से तीन प्रतिशत है। उदाहरणार्थ, डोमिनिकन 
रिपब्लिक में कामगारों को स्वेटशर्ट बनाने के लिए अमरीका में उसका खुदरा मूल्य का मात्र 
१.३% मिलता है, तो फिलिपीन्स में निर्मित बुनी हुई टी-शर्ट (knit shirt) की श्रम लागत 
(निरीक्षकों का वेतन सहित) १.६% है। चीन, भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम, कम्बोडिया और 
बांग्लादेश में तो मज़दूरी की दरें इससे भी कम हैं। 

एक दूसरे प्रकार का उदाहरण देखें। १९९६ में नाइकी के एक जूते के ५२ घटक ५ 
एशियाई देशों में उप-ठेकेदारों द्वारा बनाए जाते थे। ये देश थे दक्षिण कोरिया, चीन, 
इंडोनेशिया, थाइलैंड और वियतनाम। १९९० के दशक के आख़िर में नाइकी के बास्केटबॉल 
के एक जोड़ी जूते, जिसका अमरीका में खुदरा भाव १४९.५ डॉलर था, को बनाने में कुल श्रम 
लागत इसका मात्र एक प्रतिशत, यानी १.५ डॉलर थी।” 


चीन के विकास का मॉडल 


भारत के राजनीतिक व व्यापारिक नेता चीन से अपने देश की तुलना करते नहीं थकते, 
और भारत को चीन की जगह वैश्विक विनिर्माण का केंद्र बनाना चाहते हैं। तो चलिए, चीन 
के विकास की हक़ीक़त को समझते हैं। 

१९८० में चीन में सत्ता पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के बाद देंग शियाओ पिंग ने 
बाज़ारवादी सुधार लागू किए और चीन को विदेशी कंपनियों, विशेषकर अमरीका की 
बहुराष्ट्रीय कंपनियों, के लिए खोल दिया। इसके साथ ही सभी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों 
का निजीकरण शुरू किया, और सामूहिक खेती व ग्रामीण उद्योगों को समाप्त करने के लिए 
क़दम उठाए] परिणामस्वरूप, भारी पैमाने पर आजीविकाएं नष्ट ssl राज्य द्वारा संचालित 
उद्योगों के निजीकरण से ३ से ४ करोड़ मज़दूर बेरोज़गार हो गए, तो कम्यूनों तथा ग्रामीण 
उद्योगों के विघटन की वजह से १२ करोड़ किसानों को काम की तलाश में गांवों से शहरों की 
तरफ़ पलायन करना पड़ा है।” इससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सस्ते कामगारों की एक बड़ी 
फौज मिल गई है। चीन में वेतन दर अमरीका में मज़दूरी की दर का सिर्फ़ ४% है, और 
यूरोपियन यूनियन की दर का केवल ३%।" इसलिए बहुराष्ट्रीय निगमों ने अपने कारखाने 
विकसित देशों से चीन स्थानांतरित किए हैं, और वहां से दुनियाभर को निर्यात कर रहे हैं। 
अतः जिसे चीन के निर्यात के नाम से जाना जाता है, वह असलियत में चीन में स्थापित 
बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बनाई गई वस्तुएं el उदाहरण के लिए, चीन सूचना व संचार 
प्रौद्योगिकी के उत्पादों का दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है। लेकिन २००६ की शुरुआत में 
चीन द्वारा किए गए उच्च प्रौद्योगिकी के निर्यात में बहुराष्ट्रीय निगमों का हिस्सा ८७% था।” 
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दूसरी बात यह, कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना संपूर्ण उत्पादन एक देश में केंद्रित नहीं 
करतीं। वे एक ही उत्पाद के अलग-अलग भागों को अलग-अलग देशों में बनाती हैं। कौन-सा 
भाग कहां निर्मित किया जाएगा, यह इसपर निर्भर करता है कि वह किस देश में सबसे सस्ता 
बनाया जा सकता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की यह दुनियाभर में फैली जटिल आपूर्ति शृंखला 
में चीन मुख्यतः उत्पाद के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ने (असेम्बल करने) का केंद्र है। 
अलग-अलग देशों में बने उत्पाद के अलग-अलग हिस्सों को चीन में लाया जाता है, और 
यहां उन सबको असेम्बल करके अंतिम वस्तु को विकसित देशों को निर्यात कर दिया जाता 
al इस वैश्विक आपूर्ति शृंखला प्रणाली में चीन दुनिया का कारखाना नहीं, सबसे बड़ा 
असेम्बली हब बना हुआ ÈI 

इस बात को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। ऐपल अपने आईफोन के अलग- 
अलग हिस्सों को बनाने के लिए अलग-अलग देशों में उप-ठेके देता है। वहां से ये हिस्से 
ताईवानी कंपनी फ़ॉक्सकॉन के शेनज़ेन, चीन स्थित कारखाने में असेम्बली के लिए लाए जाते 
हैं, और फिर अंतिम उपकरण यानी आईफोन को अमरीका निर्यात कर दिया जाता है। शेनज़ेन 
की फ़ैक्ट्री में तीन से चार लाख कामगार काम करते हैं। वे भयावह हालात में कारखाने के 
परिसर में ही खाते हैं, सोते हैं और काम करते हैं। उन्हें घंटों-घंटों, महीनों-महीनों अपने हाथों 
को तेज़ी से चलाते रहने के लिए मजबूर किया जाता है। परिणामस्वरूप रात में नींद में भी 
उनके हाथ फड़कते रहते हैं। इतने सारे कामगारों की मेहनत के इतने बड़े योगदान के बावजूद, 
कारखाने में मज़दूरी की दरें इतनी कम हैं कि आईफोन की कुल मैन्युफ़ैक्चरिंग लागत में चीन 
के कामगारों का हिस्सा मात्र ३.६% है। २००९ में ऐपल आईफोन की लागत १७९ डॉलर 
थी, और वह अमरीका में ५०० डॉलर में बिक रहा था। १७९ डॉलर में से अन्य देशों में बन 
रहे हिस्सों की लागत १७२.५ डॉलर थी और शेष ६.५ डॉलर चीन में इन हिस्सों को 
असेम्बल करने की लागत थी।” 

विश्व आपूर्ति शृंखला की इस व्यवस्था का कामगारों के काम की परिस्थितियों पर 
बहुत ही भयंकर असर पड़ता है। कारख़ाने को किसी पड़ोसी देश में स्थानांतरित होने की 
तलवार हमेशा उनके सिर पर टंगी रहती है। चीन के ही गुआंगदोंग प्रांत के डोंग्यूआन शहर में 
स्थित मिताई (Meitai) प्लास्टिक्स व इलेक्ट्रॉनिक्स फ़ैक्ट्री का उदाहरण लें। वहां लगभग 
२,००० कामगार काम करते हैं, सभी तरुण, अधिकांश की उप्र ३० से कम, और वे भी 
ज़्यादातर महिलाएं] वे माइक्रोसॉफ्ट, डेल, आईबीएम और एचपी के लिए कम्प्यूटर उपकरण 
व कीबोर्ड को असेम्बल करने का काम करते हैं। उन्हें एक सावत स्टूल पर असेम्बली लाइन 
के सामने बैठकर काम करना होता है। हर ७.२ सेकंड में एक कीबोर्ड, यानी एक घण्टे में 
५००, असेम्बली लाइन पर से गुजरते Sl हर कामगार को एक बटन (key) को उसके स्थान 
पर बिठाने के लिए मात्र १.१ सेकंड का समय मिलता है, यानी उसे यह काम हर घंटे में 
३,२५० बार, एक दिन में ३५,७५० बार, एक सप्ताह में २,५०,२५० बार और एक महीने में 
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१० लाख से भी अधिक बार करना होता है। कामगार हर रोज़ १२ घण्टे की शिफ्ट में और 
सप्ताह में सातों दिन काम करते हैं। महीने में उन्हें केवल दो दिन की छुट्टी मिलती है। यदि वे 
आपस में बात करते हुए पाए गए, तो उनका आधे दिन का वेतन काट लिया जाता है। 

मिताई कामगारों को सप्ताह में चार दिन फ़ैक्ट्री के परिसर में बंद रखा जाता है, और उन्हें 
घूमने-फिरने की इजाज़त भी नहीं होती। हर रोज़ सुबह पतला चावल का दलिया भोजन में 
मिलता है, और शुक्रवार को मुर्गे की टांग और पैर विशेष भोजन के रूप में दिया जाता है। एक 
डॉर्मेट्री कमरे में १४ कामगार संकरी चारपाइयों पर सोते हैं। उन्हें फैक्ट्री व व कमरों की सफ़ाई 
भी करनी पड़ती है, बिना किसी मेहनताना के। इतनी ख़राब रहने व खाने की व्यवस्था की 
ऐवज में उनका ३५% वेतन काट लिया जाता Vl” 

इतनी ख़तरनाक स्थितियों में इतने ज़्यादा काम के घंटों का नतीजा यह हुआ है कि चीन 
में औद्योगिक दुर्घटनाओं की संख्या बहुत बढ़ गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार २०१० में 
चीन में ३,६३,३८३ गंभीर काम संबंधित दुर्घटनाएं हुई थीं, जिनमें ७९,५५२ कामगारों की 
मौतें हुई” 


चीनी विकास का मॉडल के लाभार्थी 


इस ऑक्टोपस जैसी वैश्विक उत्पादन व्यवस्था के सबसे बड़े लाभार्थी विकसित देशों 
की विशालकाय निगमे हैं। १९७० के दशक से विकसित देशों ने विकासशील देशों के कर्ज़ 
के जाल में फंसे होने का फ़ायदा उठाते हुए उन्हें अपने देश के बाज़ार विदेशी निगमों के निवेश 
के लिए खोलने के लिए मजबूर कर दिया है। इस प्रकार पश्चिमी देशों की निगमों को अपना 
कारोबार दुनियाभर में फैलाने का मौक़ा मिल गया, और वे बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाई जाने 
लगीं। आज इन विशालकाय निगमों ने वैश्विक बाज़ार पर अपना नियंत्रण क्रायम कर लिया 
है। दुनिया की सबसे बड़ी २०० बहुराष्ट्रीय निगमों में से ९६% के मुख्यालय केवल आठ देशों 
में Sl सन्‌ १९८३ में उनकी आय विश्व जीडीपी का २५% थी, वह बढ़कर १९९९ में 
२७.५% और २००५ में २९.३% हो गई 

इस मॉडल के दूसरे लाभार्थी हैं चीन के बड़े पूँजीपति, जो उन कंपनियों के मालिक हैं 
जिन्हें विकसित देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने उत्पादन करने के ठेके दिए हैं। चीन के अग्रणी 
पूँजीपति वरिष्ठ सरकारी अफसरों व कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों से संबंधित हैं। २००५ में 
चीन में २,५०,००० डॉलर दशलक्षपति (millionaire) घराने थे (प्राथमिक आवास के मूल्य 
को छोड़कर), और ये देश की कुल संपत्ति के ७०% हिस्से के मालिक AS 


भारतः बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लुभाने के लिए श्रम क्रानूनों को ढीला करना 


“मेक इन इंडिया” नारे के माध्यम से असल में मोदी सरकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों को 
देश में निवेश करने के लिए लुभाने का काम कर रही है। उन्हें यह आश्वासन दे रही है कि वे 
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भारत में चीन, वियतनाम और बांग्लादेश से भी सस्ती क्रीमतों पर उत्पादन कर सकते हैं, यानी 
यहां उन देशों से भी अधिक मुनाफ़ा कमा सकते हैं। इसके लिए श्रम क़ानूनों को शिथिल किया 
जा रहा है, ताकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां ठेके पर श्रमिकों को रखकर काम करवा सकें और जब 
चाहें उन्हें काम से निकाल सकें। कामगारों द्वारा यूनियन बनाना लगभग असम्भव हो जाने 
वाला है। ऐसे में बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत ही कम वेतन पर व अमानवीय हद तक काम की 
तीव्रता बढ़ाकर श्रमिकों से काम ले सकेंगी, और उन्हें १० से १४ घण्टे तक बिना ओवरटाइम 
वेतन दिए काम करने को मजबूर कर सकेंगी। 

नौजवानों को बहुराष्ट्रीय निगमों की असेम्बली लाइन में काम करने के लिए दक्ष बनाने 
के लिए मोदी सरकार ने एक और नारा दिया है-“स्किल इंडिया”। इस नारे के पीछे सरकार 
का उद्देश्य उन्हें शिक्षा देना नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट चक्के में gst की तरह फिट होने के लिए 
तैयार करना ÈI २०१६ में मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा जारी नई शिक्षा नीति के मसौदे में इस 
दिशा में कई पहल लेने के वादे किए गए हैं। इससे देश में पहले से बुरी रोज़गार की स्थिति 
और अधिक गंभीर होने वाली है। 


वैशवीकरण और उसका रोज़गार पर प्रभाव 
वैश्वीकरण की नीति का रोज़गार पर विनाशकारी प्रभाव रहा है। 
बहुराष्ट्रीय कंपनियां व रोजगार 


बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत कम रोज़गार के अवसर पैदा करती Sl इसका कारण आसान 
है, वे नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल करती हैं, इसलिए बहुत कम कामगार लगाकर वे बहुत 
ज़्यादा उत्पादन करती हैं व विश्व बाज़ार पर छा जाती हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि क्यों 
बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारत में प्रवेश से पैदा हुई बहुत अधिक अपेक्षाओं के बावजूद बहुत 
कम नौकरियां पैदा हुई हैं। इन नौकरियों में बहुत थोड़ी ऊंची तनख्वाह की नौकरियां शामिल 
हैं। संचार माध्यम इन्हीं थोड़ी-सी नौकरियों का प्रचार कर रहे हैं, जिससे आम लोगों को 
लगता है कि वे भारत की बेरोजगारी की समस्या हल कर देंगी। २०१५ में विश्व की सबसे 
बड़ी ५०० कंपनियों (फार्च्यून ग्लोबल ५००) ने २७.६ लाख करोड़ डॉलर की बिक्री की। यह 
विश्व की जीडीपी का लगभग ३८% है। पर उन्होंने दुनियाभर में मात्र ६.७ करोड़ लोगों को 
नौकरियां दीं, जो वैश्विक श्रमशक्ति का मात्र १.७% है। [वैश्विक श्रमशक्ति की कुल संख्या 
है ४०० करोड़। इसमें शामिल हैं: (१) वे लोग जिनके पास रोज़गार हैं (भले ही वे स्थिर न हों); 
(२) जिनका काम कभी भी छूट सकता है (जिनकी कार्यक्षमता पूरी इस्तेमाल नहीं हो रही, या 
जो अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं-ये वास्तव में बेरोज़गार हैं, पर बेरोज़गारी भत्ते के अभाव 
में कोई भी काम पकड़ने के लिए मजबूर हैं); (३) जो अंशकालिक काम कर रहे हैं; (४) 
बेरोज़गार; और (५) नौकरी न पाने से हताश लोग] 
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इसलिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारत में आगमन नौकरियां पैदा नहीं करने वाला है। 
जितनी थोड़ी-बहुत नौकरियां वे पैदा कर रही हैं, उनसे कहीं अधिक वे ख़त्म कर रही हैं, 
क्योंकि उनके पदार्पण से कई कंपनियां, विशेषकर छोटी कंपनियां, बंद हो रही हैं, और उधर 
बड़ी भारतीय कंपनियां अपने काम करने के तरीक्रे बदलने पर मजबूर हो रही हैं-बड़े उद्योग 
घराने कामगारों की संख्या कम कर रहे हैं, और स्थाई नौकरियां ख़त्म करके अस्थाई मजदूरों 
से काम चला रहे हैं। 

इसके अलावा वैश्वीकरण के कारण सार्वजनिक क्षेत्र में भी रोज़गार घट रहा है, क्योंकि 
वैश्वीकरण की शर्तों में से एक है कि सार्वजनिक कंपनियों का निजीकरण किया जाए, और 
पिछले काफ़ी समय से हर सरकार ने इस शर्त का निष्ठापूर्वक पालन किया है। 

नतीजा यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था तो बड़ी तेज़ दर से बढ़ी--सन्‌ २०००-१० के 
दशक में ७.३% प्रति वर्ष की रफ़्तार से--पर रोज़गार में बढ़त धीमी पड़ गई। रोज़गार की 
बढ़त दर (चक्रवृद्धि वार्षिक बढ़त दर), जो १९९९-२००० से २००४-०५ के बीच २.८% 
थी, घटकर २००४-०५ से २०११-१२ के बीच मात्र ०.५% रह गई।* 

असल में भारत सरकार के रोज़गार के आंकड़े ज़्यादा मतलब के नहीं हैं। आधिकारिक 
आंकड़े हर उस व्यक्ति को कार्यरत मान लेते हैं जो अध्ययन के दौरान कोई न कोई “कमाई देने 
वाला काम” कर रहा हो, भले ही वह मूंगफली बेच रहा/रही हो और दो जून की रोटी भी न 
कमा पा रहा हो। ऐसे अध्ययन से बड़े ही अजीबोगरीब नतीजे निकलते हैं। रोज़गार होने का 
कम-से-कम यह तो अर्थ होना ही चाहिए कि काम करके व्यक्ति कम-से-कम गरीबी रेखा के 
ऊपर रह सके, खासकर भारत में जहां गरीबी रेखा ही इतनी नीचे है कि वह मोहताज लोगों 
की गणना ÈI योजना आयोग के अनुसार २०११-१२ में २१.९% लोग गरीबी रेखा से नीचे 
थे (इतनी बेहूदा नीची तय की गई रेखा से भी)। इसके आधार पर अपेक्षा यही की जाएगी कि 
कम-से-कम इतने लोग तो बेरोज़गार भी होंगे। पर २०१५-१६ का आर्थिक सर्वेक्षण बताता है 
कि राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वे संस्थान (एनएसएसओ) के अनुसार मात्र २.७% लोग बेरोज़गार थे 
और लेबर ब्यूरो के अनुसार ४.७%” दूसरे शब्दों में, भारत सरकार के मापदंडों के अनुसार 
यदि कोई इतना कम कमा रहा है कि वह गरीबी रेखा के नीचे है, तो भी उसे बेकार नहीं माना 
जाएगा बल्कि रोज़गार संपन्न माना जाएगा। इतनी बेमानी है सरकार की रोज़गार की परिभाषा! 

कड़वी सच्चाई तो यह है कि भारत में लोगों को जो भी काम मिलता है कर लेते हैं, भले 
ही वेतन कितना ही कम क्यों न हो, क्योंकि बेरोज़गारों को कोई भत्ता नहीं मिलता, इसलिए 
उनके पास कोई विकल्प नहीं होता 


संगठित क्षेत्र की नौकरियां 


देश में सार्थक नौकरियां सिर्फ़ संगठित क्षेत्र में हैं। इस क्षेत्र में वे सब इकाइयां आती हैं 
जिनमें बिजली के इस्तेमाल बगैर २० लोग और बिजली के साथ १० लोग कार्यरत हैं। 
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१९९१ से इतनी बड़ी संख्या में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारत आने के बावजूद इस क्षेत्र में 
बहुत कम रोज़गारों की उत्पत्ति हुई है: संगठित क्षेत्र में १९९९-२००० के दौरान ५.४१ करोड़ 
कामगारों की अपेक्षा २००९-१० में ७.२८ करोड़ लोग कार्यरत A आधिकारिक आंकड़ों के 
अनुसार इस दौरान श्रमशक्ति ३९.६८ करोड़ से बढ़कर ४६.०३ करोड़ हो गई।* यानी संगठित 
क्षेत्र में देश के क़रीब १५% लोगों को ही रोज़गार मिला है। 

संगठित क्षेत्र में रोज़गार की असली परिस्थिति ऊपर दिए गए आंकड़ों की अपेक्षा कहीं 
ज़्यादा बुरी है। भारत के संगठित क्षेत्र की कंपनियों ने बड़ी संख्या में नियमित कामगारों को 
हटाकर उनके बदले ठेका मज़दूरों या अस्थाई मजदूरों से काम करवाने की नीति अपनाई है, 
और साथ ही अपना काम ठेके पर अनौपचारिक क्षेत्र की छोटी इकाइयों से करवा रही हैं जो 
कम ख़र्च में उत्पादन करती हैं क्योंकि वे मजदूरों को कम वेतन देती हैं। यही कारण है कि 
संगठित क्षेत्र में संगठित मज़दूरों (जिनको क़ानूनी हक़ मिले हुए हैं, जैसे सुरक्षित नौकरी, 
न्यूनतम वेतन, बीमारी में छुट्टी, काम के दौरान चोट लगने पर मुआवज़ा, यूनियन बनाने का 
अधिकार इत्यादि) की संख्या १९९९-२००० से २००९-१० के दशक में घटी है और 
असंगठित / अनौपचारिक मज़दूरों की संख्या बढ़ी है। इसके चलते इस दशक के दौरान 
संगठित क्षेत्र में हालांकि कुल औपचारिक रोज़गार थोड़ा-सा बढ़ा है, लेकिन कुल उपलब्ध 
रोज़गार की तुलना में वह बहुत कम, मात्र ८%, ही है (तालिका २ देखें)। 








तालिका २: अर्थव्यवस्था में औपचारिक और अनौपचारिक रोज़गार” (दशलक्ष में) 





१९९९-२००० २००९-१० 




















श्रमिकों की कुल संख्या ३९६.८ ४६०.३ 
संगठित क्षेत्र के रोज़गार ५४.१ ७२.८ 
इनमें से: 
औपचारिक रोजगार २२.७ ३७.१ 
अनौपचारिक रोजगार ३१.४ ३५.७ 
असंगठित क्षेत्र के रोज़गार ३४२.६ ३८७.४ 





कुल रोज़गार में से औपचारिक रोज़गार (%) ५.७२% ८.०६% 





कुल अनौपचारिक रोज़गार ३७४ ४२३.१ 





कुल रोज़गार में से अनौपचारिक रोज़गार (%) ९४.३% ९१.९% 





FET में कुल रोज़गार संगठित क्षेत्र में कुल रोज़गार का एक हिस्सा Vl हालांकि 
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बहुराष्ट्रीय कंपनियां १९९१ से बड़ी तेज़ी से भारत में आई हैं, लेकिन भारत में पंजीकृत 
कारखानों (छोटी व बड़ी फ़ैक्ट्रियां मिलाकर) में कुल रोज़गार (मज़दूर, सुपरवाइज़र, मैनेजर 
और बिक्री करने वालों को मिलाकर) १९९८-९९ के ८५.८ लाख से बढ़कर २००९-१० में 
सिर्फ़ ११७.२ लाख तक पहुंचा RI” १९९९-२००० में काएखानों में कुल श्रमशक्ति का मात्र 
२.५% कार्यरत था। 

भारत में अधिकांश श्रमिक--क़रीब ९२%-_अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, जहां न 
तो नौकरी की सुरक्षा है, न ही सामजिक सुरक्षा। 


औद्योगिक रोज़गार कहां हैं? 


चलिए देखें कि १९९९-२००० से २००९-१० के बीच किस तरह के रोज़गार पैदा हुए] 
इस दशक में ६.३५ करोड़ रोज़गारों की उत्पत्ति हुई (तालिका २ देखें)। ये रोज़गार किन क्षेत्रों 
में थे? 

पारंपरिक रूप से अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्रों में बांटा जाता है--कृषि, उद्योग और 
सेवाएं। उद्योग में उत्पादन (मैन्युफ़ैक्चरिंग), खनन और बिजली, पानी और गैस की आपूर्ति 
शामिल है। सेवा में व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार, वित्त, बीमा, अचल संपत्ति (रियल 
एस्टेट) एवं व्यापार सेवाएं, और सामुदायिक, सामाजिक व निजी सेवाएं शामिल है। निर्माण 
को कभी उद्योग में शामिल किया जाता है तो कभी सेवा में। 

कृषि क्षेत्र में इस दशक में ७२ लाख लोगों के लिए रोज़गार पैदा हुआ, जो कुल पैदा हुए 
रोज़गार का ११.३% था। यह क्षेत्र गंभीर संकट मैं है; ३ लाख से भी ज़्यादा किसानों ने पिछले 
दो दशकों में आत्महत्या की है। कई अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यह बढ़ा हुआ रोज़गार 
मुख्यतः औरतों के कृषि कार्य में शामिल होने की वजह से है, जो कृषि में आए संकट के 
चलते अपने परिवार की गिरती हुई आय को बढ़ाने के लिए मजबूरन कृषि कार्यों में शामिल 
हुई हैं। दूसरे शब्दों में, यह मजबूरी से आई वृद्धि है।”! 

उत्पादन के क्षेत्र में ६६ लाख नौकरियां पैदा हुई इस क्षेत्र के नाम से लगता है मानो एक 
आधुनिक क्षेत्र में ऊंची श्रमिक उत्पादकता और ऊंचे वेतन की नौकरियां पैदा हुई हैं। पर भारत 
में उत्पादन क्षेत्र दो हिस्सों में बंटा हुआ है, पहला कारखाना क्षेत्र और दूसरा गैर-कारख़ाना 
क्षेत्र (या असंगठित क्षेत्र। तालिका ३ पर गौर करने से पता चलता है कि इस क्षेत्र की नई 
नौकरियों में: 

० कारखाना या संगठित क्षेत्र में केवल २९ लाख नौकरियां उत्पन्न हुईं अर्थात इस दशक 
में उत्पन्न कुल रोज़गार का ४.६५॥। 


e पहले दिए गए संगठित क्षेत्र में औपचारिक व अनौपचारिक नौकरियों के बंटवारे के 
आधार पर यह अंदाज़ लगाया जा सकता है कि इसमें से तक़रीबन ४०% अर्थात १२ 
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लाख नियमित या औपचारिक नौकरियां होंगी। यह संख्या कुल नए रोज़गारों का मात्र 
१.९% है। बाकी १७ लाख फ़ैक्ट्रियों में अनियमित नौकरियां होंगी। 


० गैर-कारख़ाना असंगठित उत्पादन क्षेत्र कुल उत्पादन में लगे लोगों में से तक़रीबन 
७०% लोगों को काम देता है। पर इस क्षेत्र को वैश्वीकरण की नीतियां--जैसे छोटे 
उद्योगों के लिए आरक्षण नहीं देना और बैंकों द्वारा उन्हें सस्ता ऋण न दिया जाना- 
ख़त्म कर रही हैं। इसके फलस्वरूप इसमें नौकरियों के बढ़ने की गति भी धीमी पड़ गई 
है। गैर-कारखाना क्षेत्र में इस दशक में ३७ लाख नए रोज़गार के अवसर पैदा हुए (कुल 
अवसरों का ५.८%)। ये नौकरियां बहुत ही छोटी इकाइयों या घरेलू उत्पादन में हैं, जैसे 
पापड़ बेलना, बीड़ी बनाना आदि--सरकारी शब्दकोष में इन्हें भी “उत्पादन की 
नौकरियां” कहा जाता है। 


सबसे ज़्यादा रोज़गार के अवसर निर्माण क्षेत्र में उपजे, २६६ लाख अर्थात कुल का 
४२%। इसमें से क़रीब-क़रीब सभी रोज़गार असंगठित क्षेत्र में हैं। असंगठित क्षेत्र में निर्माण 
मज़दूरी जोखिम का काम है जिसमें मुख्यतः प्रवासी मज़दूर काम करते हैं। न तो वहां इलाज 
का प्रबंध है, न ही अपंग हो जाने पर कोई मुआवज़ा मिलता है, न रहने के लिए घर है और न 
बच्चों की शिक्षा का प्रबंध। 

“व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट” एक अन्य क्षेत्र है जहाँ बहुत ज़्यादा रोज़गार के अवसर 
पैदा हुए, ८४ लाख, जो कुल नए रोज़गारों का १३% है। वैश्वीकरण के दौर में यह क्षेत्र 
उत्पादन से भी बड़ा हो गया Vl “होटल” का मतलब चाय के ढाबे में बहुत कम तनख़्वाह 
वाला रोज़गार भी हो सकता है, और व्यापार में रेहड़ी भी शामिल है। 

पर सूचना प्रौद्योगिकी (आयटी) क्षेत्र का क्या हुआ? इसमें तो लाखों नौकरियां पैदा 
होनी थीं, और वे भी मोटी तनख़्वाह वाली। पर वो सिर्फ़ मीडिया का प्रचार है। आयटी क्षेत्र के 
दो भाग हैं-एक है सॉफ़्टवेयर क्षेत्र और दूसरा है आयटी से संभव सेवाएं (इन्फॉर्मेशन 
टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेस; इसमें बिज़नेस प्रोसेस आऊटसोर्सिंग या बीपीओ भी शामिल 
DI इस पूरे क्षेत्र में २००९-१० में कार्यरत लोगों की कुल संख्या २३ लाख थी, अर्थात उस 
साल की श्रमशक्ति का ASST ०.५%।” 

आयटी क्षेत्र सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है--“वित्त, बीमा, अचल संपत्ति एवं व्यापार 
सेवाएं” वाली श्रेणी में। इस श्रेणी में संचार माध्यम और मनोरंजन भी शामिल हैं। इस श्रेणी में 
अवश्य कुछ ढंग की और अच्छे पारिश्रमिक की नौकरियां पैदा हुई हैं, लेकिन उनकी कुल 
संख्या बहुत कम है। १९९९-२००० और २००९-१० के बीच इसमें (आयटी क्षेत्र मिलाकर) 
सिर्फ़ ४७ लाख नई नौकरियां पैदा हुई, जो कुल नए रोज़गारों का मात्र ७.४% है। 

कुल मिलाकर, १९९९-२००० से २००९-१० के दशक में जो ६.३५ करोड़ रोज़गार 
पैदा हुए, उसमें से अधिकांश अनौपचारिक क्षेत्र में थे-निर्माण, व्यापार, होटल व रेस्टोरेंट, 
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और बहुत छोटे गृह उद्योग, या फिर कृषि में मजबूरी के रोज़गार। इन्हें नौकरियां कहना ही 
शर्मनाक है। 


तालिका ३: बिविध क्षेत्रों में रोज़गार का हिस्सा” (दशलक्ष में) 












































क्षेत्र १९९९-२००० २००९-१० 

कुल संगठित असंगठित कुल संगठित असंगठित 
कृषि रे३७छ.७छ ५५. ५.९ २.७. २५२.१ 
उत्पादन VUS १२.१ ३०.१ ५०.७ १६.० ३४.७ 
खनन ee १.३ ०.९ ३.० ae 
oe iE ken ०२ 
निर्माण ON ४.६ १२९ ४४१ १३.० ३१.१ 
ares RSS ३८.४ ४९.७ ३.९ ४५.८ 
परिवहन एवं संचार १४.६ ४.२ १०.४ ` २०.० ४.९ १५.१ 
वित्त, बीमा, अचल 
संपत्ति एवं व्यापार RRS 2.5 ९६ किः ४.२ 
सेवाएं 
es प्रशासन व कि T ९५. E 7 
सामुदायिक, 


सामाजिक व निजी २१.१ ९.१ १२.० २७.७ १२.८ १५.१ 
सेवाएं 





कुल सेवा क्षेत्र ९४.२ २८.६ ११६.३ ८०.२ 





कुल रोज़गार ३९६.८ ५४.१ ३४२.६ ४६०.३ ७२.८ ३८७.४ 





असलियत में रोज़गार की स्थिति उपरोक्त आंकड़ों से कहीं ज़्यादा ख़राब है। यह 
इसलिए कि सरकार जान-बूझकर श्रमशक्ति को वास्तविक से छोटा बताती है और अपनी 
गणना में से कई ऐसे लोगों को बाहर रखती है जो काम करना चाहते हैं। एक अनुमान के 
अनुसार १९९९-२००० से २००९-१० के दशक के दौरान जहां ६.३५ करोड़ नए रोज़गार 
उत्पन्न हुए, वहां काम करने की उम्र वाले लोगों (१८ से ५९ आयु वर्ग) की संख्या में १५.९ 
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करोड़ का इज़ाफ़ा हुआ, अर्थात इस दशक में रोज़गार बाज़ार में नए शामिल होने वाले लोगों 
में से सिर्फ़ ४०% को काम मिला।” 

“मेक इन इंडिया” से रोज़गार की स्थिति बदतर ही होने वाली है। संगठित क्षेत्र में 
कार्यरत लोगों की सुरक्षा ख़त्म होने वाली है, और अब उन्हें चीन, मलेशिया, फ़िलीपीन्स 
और बांग्लादेश के कामगारों से प्रतिस्पर्धा करनी होगी-एक ऐसी दौड़ जिसमें मज़दूर कम-से- 
कम वेतन और बद से बदतर काम की परिस्थितियों के लिए स्पर्धा करेंगे। 


मुक्त बाज़ार और उसका लोगों पर प्रभाव 


विश्व बैंक की तीसरी शर्त-मृक्त बाज़ार--का कुल मिलाकर यह परिणाम हुआ है कि 
केंद्र में (और राज्य स्तर पर भी) सत्ता में आई सभी सरकारों ने अर्थव्यवस्था को सिर्फ़ बड़ी 
विदेशी कंपनियों और उनकी सहयोगी बड़ी देशी कंपनियों के मुनाफ़े को अधिकाधिक करने 
के एकमात्र ध्येय से चलाया है: 


० एक हाथ से तो वित्त मंत्री उन्हें लाखों करोड़ों रुपयों का 'प्रोत्साहन” दे रहे हैं, यह 
कहकर कि इससे बढ़त-विकास-उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा। इसे सही ठहराने के 
लिए इसे एक नाम भी दिया गया है, “आपूर्तिपरक अर्थशास्त्र', जिसका दावा है कि 
अमीरों को कर में छूट और इस तरह के अन्य प्रोत्साहन देने से निवेश बढ़ता है। 


दूसरे हाथ से वे समाज कल्याण के पहले से ही नाकाफ़ी सरकारी ख़र्चों---जिनका 
उद्देश्य है गरीबों को सस्ते दामों पर शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और पीने का पानी भी, 
उपलब्ध कराना-में कटौती करते जा रहे हैं, और इस बचत को अमीरों के खाते में 
डाल रहे हैं। विश्व बैंक और वाशिंगटन में बैठे हुए अर्थशास्त्रियों ने इसके लिए भी एक 
नया आर्थिक सिद्धांत रच लिया है, जिसे कहते हैं 'राजकोषीय घाटे को कम करने का 
सिद्धांत। इसके अनुसार सरकार के खर्च और आमद में संतुलन होना चाहिए, और 
इसलिए कल्याणकारी wal में कटौती करनी चाहिए। यह बात अलग है कि केन्स ने 
इस सिद्धांत को १९३० के दशक में ही कचरा कर दिया था और उन अर्थशास्त्रियों को 
फटकारा था जो बेरोज़गारी और गरीबी कम करने के लिए सरकारी ws बढ़ाने के 
विरुद्ध थे और राजकोषीय घाटे को कम रखना चाहते थे उन्होंने इसे “पाखंडी 
अर्थनीति” कहा था। ” 

इसमें कोई शक नहीं कि विश्व बैंक और जेटली से लेकर चिदंबरम एवं मनमोहन सिंह 
तक सभी वित्त मंत्रियों को बख़ूबी पता है कि राजकोषीय घाटे को कम करने का सिद्धांत महज़ 
धोखा है। यह उनके बजट में सरकारी ख़र्च और आय के घटकों से साफ़ दिखाई देता है। 
राजकोषीय घाटा सरकार की आय और खर्च के बीच के अंतर को कहते Sl भारत सरकार 
की नीतियों पर एक सरसरी निगाह डालने से पता चल जाता है कि वह अमीरों को लाखों 
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करोड़ों रुपयों की सब्सिडी दे रही है। अगर हमारे वित्त मंत्रियों को राजकोषीय घाटे की ज़रा भी 
चिंता होती, तो वे अमीरों को दी जा रही इस मोटी सब्सिडी को कम कर देते। पर वाशिंगटन में 
बैठे अर्थशास्त्र के पंडित इस छूट को “प्रोत्साहन” कहते हैं और इसे विकास के लिए ज़रूरी 
बताते हैं। इसके साथ ही, पहले से ही ग़रीबों के लिए सामाजिक सेवाओं पर हो रहा कम ख़र्च 
राजकोषीय घाटे को कम करने के नाम पर और भी घटाया जा रहा है। 


आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन यही सच है। आगे पढ़िए . . . 
१. अमीरों को दी जा रही सब्सिडी 
अ) अमीरों के लिए करों में छूट 


पिछले कई सालों से हर साल बजट के पेपरों में एक विवरण रहता है जो बताता है कि 
करों में केंद्र सरकार द्वारा दी गई छूट के चलते राजस्व में कितनी कमी आई Vl इस साल इसे 
एक नया नाम दिया गया है, “कर प्रोत्साहन का राजस्व पर असर”। २०१६-१७ के बजट के 
दस्तावेज़ बताते हैं कि २०१५-१६ में मोदी सरकार ने अति-अमीर लोगों को ५.५१ लाख 
करोड़ रुपए कर छूट / कर माफ़ी के रूप में दिया था। यह दान कॉर्पोरेट कर, आबकारी कर 
और कस्टम ड्यूटी में दिया गया था। इस राशि को ठीक से समझने के लिए इसे सरकारी बजट 
के अंश के रूप में देखें, तो हम पाएंगे कि यह केंद्र सरकार के बजट का एक-तिहाई है। 

यह कर छूट २०१५-१६ के राजकोषीय घाटे से भी ज़्यादा है जो ५.३५ लाख करोड़ 
था! अगर वाक़ई जेटली को राजकोषीय घाटे की चिंता होती तो वे इन सबसे अमीर लोगों को 
दी गई छूट कम कर सकते थे।”” 

जब से आर्थिक सुधार शुरू हुए हैं, हर केंद्रीय सरकार ग़रीब और ज़रूरतमंद निगमो” 
को ये छूट देती आ रही है। केंद्रीय बजट के दस्तावेज़ों से पता चलता है कि २००५-१६ के 
११ सालों में अति-अमीर लोगों को दी गई कर माफ़ी अविश्वसनीय ४७.६ लाख करोड़ रुपए 
है।* इस राशि के आकार का अंदाज़ इस बात से लग सकता है कि यह भारत की २०१५- 
१६ की जीडीपी का एक-तिहाई है। 
भारत का कर-जीडीपी अनुपात: दुनिया में सबसे कम 

अति-अमीर लोगों को दी जा रही इन लंबी-चौड़ी कर रियायतों के चलते केंद्र और राज्य 
सरकारों को मिलाकर भारत का कर-जीडीपी अनुपात विश्व के अधिकांश देशों से कम है। 
२०१५-१६ का आर्थिक सर्वेक्षण इस बात को स्वीकारता है कि भारत का कर जीडीपी 
अनुपात (१६.६%) सिर्फ़ आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी)” के विकसित 
देशों (३४.२%) से ही नहीं वरन्‌ ब्राजील (३५.६%) व साउथ अफ्रीका (२८.८%) जैसे 
“उभरते बाज़ार” कहे जाने वाले देशों से भी नीचे है। और तो और विश्व के सबसे गरीब उप- 
सहराई अफ्रीकी देशों में भी कर-जीडीपी अनुपात २७% V1 
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अंतरराष्ट्रीय ऋणपात्रता मूल्यांकन संस्थाओं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, 
और न्यूयॉर्क और लंदन के विश्वविद्यालयों के महानुभाव, जो रोज़ हमें गरीबों की सब्सिडी 
कम करने की सलाह देते हैं, कभी भी हमारे निम्न कर-जीडीपी अनुपात की बात नहीं करते 
कि अमीरों को दी जा रही कर रियायत कम करके उसे कम से कम उप-सहराई अफ्रीकी देशों 
के स्तर पर तो ले आया जाए। 


ब) खनिज संपदा को निगमों को हस्तांतरित करना 


सरकार हमारी अथाह खनिज संपदा का नियंत्रण निजी पूंजीपतियों को कौड़ियों के भाव 
दे रही है ताकि वे उनका उपयोग कर अत्यधिक मुनाफ़ा कमा सके-जबकि इसकी कोई 
ज़रूरत नहीं है क्योंकि सार्वजानिक क्षेत्र की कंपनियां यह काम करने में तकनीकी रूप से व 
दक्षता में पूरी तरह से सक्षम Bl इस घोटाले में लाखों करोड़ों के संसाधनों के रूप में सरकारी 
धन निजी हाथों में चला गया है। दो उदाहरण: 


० कृष्णा-गोदावरी गैस बेसिन घोटाला: सन्‌ २००० में कृष्णा-गोदावरी बेसिन के 
डी-६ ब्लॉक में गैस ढूंढने का काम रिलायंस इंडस्ट्रीज को सौंप दिया गया। इस गैस 
भंडार को सरकारी कंपनी ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया ने ढूंढा था और 
उसके पास यह क्राबिलियत थी कि वह इस गैस भंडार को विकसित कर वहां उत्पादन 
कर सके। रिलायंस ने सरकार से सांठ-गांठ करके अनेक चालबाज़ियां कर देश की 
प्राकृतिक गैस संपत्ति की प्रचंड लूट की है जिससे राष्ट्रीय ख़ज़ाने को २ लाख करोड़ 
रुपए से ज़्यादा का नुक़सान हुआ है।'? 

आश्चर्यकारी खदान घोटाला: पिछले दो दशकों में सरकार ने निजी कंपनियों को 
खदानों के लाइसेंस निहायत ही काम रॉयल्टी पर दे दिए हैं, जिससे सरकारी ख़ज़ाने को 
बड़ा नुक्सान हुआ Vl हाल में सर्वोच्च न्यायलय ने सरकार को कहा कि वह प्राकृतिक 
संसाधनों का आबंटन पारदर्शी, न्यायोचित और बगैर भेदभाव के, जैसे नीलामी के 
ज़रिए, करे। इससे बचने के लिए भाजपा सरकार ने संसद में २०१५ में खनिज व खदान 
(विकास एवं नियमन) संशोधक अधिनियम पारित करवा लिया, जिसके ज़रिए अब 
तक दिए गए अधिकांश oe (लीज़) वैधानिक हो गए, भले ही उन्हें आबंटित करते 
समय कितनी भी गड़बड़ हुई हो। पहले के पट्टों को क्रानूनी बना देने से राष्ट्रीय ख़ज़ाने 
को बहुत बड़ा THA हुआ है। देश में इस समय ११,००० से भी अधिक VE Sl अगर 
हम सिर्फ़ एक खनिज को लें--लौह अयस्क--जिसके देश में ७७४ vs हैं, तो सिर्फ़ 
छत्तीसगढ़ में जो खदानें निजी क्षेत्र को सौंप दी गई हैं उनका मूल्य १.७१ लाख करोड़ 
रुपए है, और इसके चलते देश के ख़ज़ाने को कम से कम १.२२ लाख करोड़ रुपए का 
नुक़सान होने का अंदाज़ है। ९ 
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क) निगमों को दी गई प्रत्यक्ष सब्सिडी 


अपने राज्य में बड़ी कंपनियों को प्रोजेक्ट लगाने के लिए लुभाने के लिए राज्य सरकारों 
के बीच होड़ लगी हुई है, और वे इसपर हज़ारों करोड़ों रुपयों की सब्सिडी दे रही हैं। उनके 
द्वारा दी जा रही रियायतों की हद के दो उदाहरण पेश हैं: 


० जब एक दृढ़ जन आंदोलन के चलते टाटा मोटर्स को सिंगुर छोड़ना पड़ा, तो मोदी ने 
रतन टाटा का शाही अंदाज़ में गुजरात में स्वागत किया। नैनो कार प्रोजेक्ट को गुजरात 
में लगाने की रियायतों में शामिल हैं सस्ती ज़मीन और ९,५०० करोड़ रुपए का ०.१% 
सालाना ब्याज पर दिया गया सस्ता ऋण (एक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जिसकी कुल 
लागत २,२०० करोड़ रुपए है)-और २० साल तक इस ऋण को चुकाना भी नहीं है! 
साथ ही प्रोजेक्ट के दरवाज़े पर बिजली उपलब्ध करवाने के लिए २२० किवॉ और ६० 
feat के दो सबस्टेशन भी मुफ़्त लगाए जाएंगे। इस तरह की और भी अनेक रियायतों 
के कारण गुजरात सरकार के ख़ज़ाने से अगले बीस साल में ३३,००० करोड़ रुपए इस 
प्रोजेक्ट के लिए दिए जाएंगे। 

० अपने प्रोजेक्ट लगाने के लिए इन निजी कंपनियों को हज़ारों एकड़ ज़मीन नगण्य दामों 
पर हस्तांतरित की जा रही है। उदाहरण के लिए अदाणी समूह को कच्छ में गुजरात 
सरकार ने ५८० लाख वर्ग मीटर ज़मीन मात्र १० रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 
उपलब्ध करा दी (बाज़ार में इसकी FIAT १,०००-१,५०० रुपए प्रति वर्ग मीटर है)। 
इसी तरह सूरत के हजीरा औद्योगिक क्षेत्र में लार्सेन एंड ट्यूबरो को ८ लाख वर्ग मीटर 
ज़मीन एक रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से उपलब्ध करा Sh! 


ड) सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (Public—Private—Partnership या पीपीपी) 


यह लाखों करोड़ रुपए की सार्वजनिक पूंजी को निजी हाथों में पहुंचाने का एक अभिनव 
तरीक्रा है। इसके तहत सरकार निजी कंपनियों को आधारभूत क्षेत्रों में निवेश करने के लिए 
आमंत्रित करती है, प्रोजेक्ट के ख़र्च का ४०% तक सीधे सब्सिडी के रूप में देती है, ज़मीन व 
अन्य संसाधन भी सस्ते में उपलब्ध कराती है, और निजी साझेदार को निश्चित दर पर मुनाफ़ा 
कमा पाने की गारंटी भी देती है (उदाहरण के लिए सड़कों पर टोल एकत्रित करने देती है) 
और जैसे यह पर्याप्त न हो, सरकार उन्हें लंबे अरसे के लिए सस्ता ऋण भी उपलब्ध कराती है। 
वाह, क्या अनोखी साझेदारी है! 

२०१६-१७ के बजट में वित्त मंत्री ने पीपीपी मॉडल से सड़कें बनाने के लिए ५५,००० 
करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसका अर्थ यह हुआ कि निजी क्षेत्र को सड़कें बनाने के 
लिए इतनी राशि इस वर्ष में सब्सिडी के रूप में दी जाएगी।!* 

इसके अलावा यह बजट आधारभूत क्षेत्रों में पीपीपी को और तेज़ी से प्रोत्साहित करने 
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के लिए नई पहलों का वायदा भी करता है, जिनमें शामिल हैं इस क्षेत्र में पीपीपी के मतभेदों 
को सुलझाने के लिए विधेयक, और ऐसी परियोजनाओं में दी जा रही रियायत को बदलने के 
लिए नए दिशा निर्देश। इन गूढ़ नज़र आने वाले प्रस्तावों का एक ही अर्थ है कि यदि निजी 
निवेशक अपने मुनाफ़े की दर से संतुष्ट न हों, तो सरकार निजी क्षेत्र को और भी अधिक 
रियायतें देने को तैयार है। 

दूसरे शब्दों में, सरकार निजी पूंजी को जोखिम मुक्त कमाई का ज़रिया भी दे रही है व 
ऊपर से उसके निवेश पर संतुष्टि देने वाली मुनाफ़े की दर का वायदा भी कर रही है। फिर भी 
अर्थव्यवस्था को 'मुक्त बाज़ार पूंजीवाद” कहा जा रहा है! 


ई) बैंकों पर डाका: घोटालों का बाप 


मानो टैक्स में रियायत, देश की प्राकृतिक संपदा पर नियंत्रण, मुफ़्त ज़मीन, सस्ती दर पर 
ऋण-बिजली-पानी पर्याप्त न हो, सरकार निजी कंपनियों को इस बात की भी छूट दे रही है कि 
वे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पैसा भी चुरा लें। यह सारे घोटालों का बाप है। 

अगर छोटे डाकू बैंक लूटते हैं, तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है (अगर पकड़े जाएं 
तो); अगर आम इन्सान ऋण नहीं चुका पाता तो बैंक उसका घर, स्कूटर या अन्य संपत्ति 
हथिया लेते हैं; ऋण न चुका पाने वाले किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया 
जाता है। पर जब बड़े आसामी सरकारी बैंकों से लिया ऋण नहीं चुका पाते, तो उनका कुछ 
नहीं बिगड़ता। वे खुले घूमते हैं और उनका नाम तक जगज़ाहिर नहीं किया जाता---वे अपने 
गर्म स्विमिंग पूल, हेलिकॉप्टर, विदेशों में बंगले, और तेज़ रफ़्तार गाड़ियों के मज़े पहले जैसे 
ही लेते रहते हैं। बैंक उनका ऋण माफ़ कर देती हैं। रिज़र्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 
२००४-१५ के १२ वर्षों में भारतीय सरकारी बैंकों ने २.११ लाख करोड़ के ऐसे ऋणों को 
माफ़ कर दिया। इसमें से एक-चौथाई अर्थात ५२,५४२ करोड़ रुपए का ऋण मोदी के 
कार्यकाल के पहले साल (२०१४-१५) में माफ़ किया गया।'" 

ऋण माफ़ी निगमों और बैंकों दोनों को बदनाम करती है, इसलिए अब कपट का दूसरा 
रास्ता ढूंढा गया है ऋण माफ़ करने के लिए। अब इन “मजबूर” अतिधनी लोगों को “राहत” 
देने के लिए बैंक ऋण का “पुनर्गठन” कर रही हैं। कॉर्पोरेट कर्ज़ पुनर्गठन (कॉर्पोरेट डेब्ट 
रिस्ट्रक्चरिंग या सीडीआर) के नाम से यह ख़ूब प्रचलित हो गया है, जिसके तहत ऋण की 
मियाद भी बढ़ाई जा सकती है, सूद भी माफ़ किया जा सकता है, व ऋण की राशि के अनुपात 
में बैंक शेयर धारक भी बन सकती है। यही नहीं, निगमों को संकट से उबारने के लिए नया 
ऋण भी दिया जा सकता है। ऋण के पुनर्गठन से फ़ायदा पाने वाली कंपनियों में कई जाने-माने 
नाम हैं। सीडीआर की इस स्कीम के तहत सरकारी बैंकों ने मिलकर मार्च २०१५ तक ४.०३ 
लाख करोड़ रुपयों के ऋण का पुनर्गठन किया 2I 
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२. ग़रीबों को दी जा रही 'सब्सिडी ! में कमी 


अमीरों को हर साल लाखों करोड़ों की सब्सिडी देने के बाद ज़ाहिर है सरकार के पास 
ग़रीबों को देने के लिए कुछ नहीं बचता। इसलिए वह ग़रीबों को दी जाने वाली सब्सिडी में 
लगातार कटौती करती रही है। लेकिन सरकार इसको अंजाम कैसे दे पा रही है, बिना देश में 
इसपर हल्ला-गुल्ला हुए? इसके लिए भाषा का चतुर इस्तेमाल किया जा रहा Vl अमीरों को 
दी जाने वाली सब्सिडी को "प्रोत्साहन? कहा जाता है जो आर्थिक विकास के लिए आवश्यक 
है। वहीं सामाजिक क्षेत्र के खर्चे को, जो गरीबों को सस्ती दर पर वस्तुएं व सेवाएं दिलाकर 
उनके जीवित रहने में सहायक है, ofeach कहकर बदनाम किया जाता है। ऐसा प्रचार 
किया जाता है कि इससे लोग परजीवी बन जाते हैं, सब्सिडी ग़रीबों तक न पहुंचकर मध्यम 
वर्ग को फ़ायदा पहुंचाती है और यह पैसों का अच्छा इस्तेमाल नहीं है, इत्यादि इत्यादि। और 
ये सब कारण मिलकर सरकार द्वारा सब्सिडी में कटौती को सही ठहरा देते हैं। 


भारत: अभी भी सबसे नीचे 


अधिकतर विकसित देशों ने अपने नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए एक वृहत 
जाल बुन रखा है जिसमें बेरोज़गारी भत्ता, सबके लिए स्वास्थ्य सेवाएं, मुफ़्त स्कूली शिक्षा, 
सस्ती उच्च शिक्षा, वृद्धावस्था पेंशन, मातृत्व लाभ, परिवार के लिए भत्ता (जैसे बच्चों की 
देखभाल के लिए भत्ता), दिव्यांगों की देखभाल, काम न कर पाने वालों के लिए भत्ता, और 
ऐसी अनेक सुविधाएं शामिल हैं। वहां की सरकारें इन सब मदों पर काफ़ी ख़र्च करती हैं। 


चार्ट १: सामाजिक क्षेत्रों पर सरकारी खर्च, विकसित देश और भारत, २०१० 
(जीडीपी का प्रतिशत) 
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ओईसीडी के ३४ सदस्य देश अपनी जीडीपी का २०% इस पर ख़र्च करते Vl यूरोपियन 
यूनियन के २७ देश इन मदों पर जीडीपी का ३०% was करते हैं। लातिन अमरीका और 
कैरेबियन के २१ देशों में इन मदों पर ख़र्च पिछले दशक में काफ़ी बढ़ा है और २००९-१० में 
१८.६% तक पहुंच गया ÈI 

इसके विपरीत भारत में सामाजिक क्षेत्रों पर सरकारी ख़र्च बहुत कम है। जेटली और 
उनके पहले रहे सभी वित्त मंत्री और उनके अमरीकी सलाहकार एकदम सफ़ेद झूठ बोलते हैं 
जब वे कहते हैं कि ग़रीबों को दी जा रही सब्सिडी बहुत ज़्यादा है। इन मदों पर केंद्र व राज्य 
सरकारों का मिलकर खर्च बमुश्किल जीडीपी का ७% होता है।'" 


इसके बावजूद और कटौती . . . 


इतना कम ख़र्च भी विश्व बैंक-अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विदेशी निगमों और उनकी 
रखैल सरकारों को गंवारा नहीं है, और वे भारत पर दबाव डाल रहे हैं कि इसे और कम किया 
जाए] दिल्‍ली के शहंशाह गुलामों की तरह उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं। जो तीन बजट 
अब तक वित्त मंत्री जेटली ने पेश किए हैं उन सब में उन्होंने सामाजिक क्षेत्रों पर सरकारी खर्च 
में काफ़ी कटौतियां की हैं। 

नवउदारवादी नीतियों व २०१४ से मोदी सरकार द्वारा बढ़ती हुई गति से उनका पालन 
का हमारे सामाजिक क्षेत्रों पर आपदात्मक प्रभाव पड़ा है। शिक्षा और स्वास्थ्य का ढांचा 
बिखर गया है। दलितों, आदिवासियों और महिलाओं जैसे हाशिए पर जी रहे लोगों की 
बेहतरी पर होने वाले खर्च में बड़ी कटौतियां हुई Sl सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह कि विश्व बैंक 
द्वारा थोपी गई शर्तों के कारण भारतीय कृषि की बहुत तबाही हुई Vl सबसे पहले हम देखें कि 
इस क्षेत्र में क्या हो रहा है जिसपर हमारे देश के आधे से ज़्यादा लोगों की आजीविका निर्भर 
है। 


कृषि पर प्रभाव 


शायद नवउदारवादी नीतियों का सबसे बुरा प्रभाव इस क्षेत्र पर पड़ा Vl ढांचागत 
समायोजन के तहत विश्व बैंक की सबसे महत्त्वपूर्ण शर्त “मुक्त बाज़ार” की पैरवी और गरीबों 
को दी जाने वाली सब्सिडी को समाप्त करना है। इसका एक मतलब यह निकलता है कि 
भारत सरकार कृषि में पूंजीनिवेश में कमी करे और कृषि में दी जाने वाली सब्सिडी कम करे 
और 'मुक्त बाज़ार” को क्रियाशील होने दे। १९९१ से लेकर अब तक जो भी सरकारें केंद्र में 

आई हैं, उन्होंने इन शर्तों का पालन किया है। इसके फलस्वरूप: 
१) संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) के पहले पांच वर्षों के कुछ समय को छोड़कर 
कृषि में सरकारी निवेश दो दशकों से लगातार गिरा Vl १९८० के दशक में जीडीपी के 
३-४% से घटकर १९९८-९९ में यह मात्र १.३५% रह गया। यूपीए-१ के शुरुआती 
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कार्यकाल में (२००३-०४ से २००५-०६) के दौरान यह बढ़कर १.९४% हो गया, 
लेकिन फिर २००९-१० में घटकर १.४८% रह TAT!” जिस देश में अधिकांश कृषि 
छोटी जोतों में होती है, वहां कृषि की प्रगति के लिए सरकारी निवेश बड़ा महत्त्व 
रखता है, क्योंकि सिर्फ़ सरकार ही कृषि संबंधी आधारभूत ढांचे में, जैसे सिंचाई व 
ज़मीन की उर्वरता बढ़ाने में, निवेश कर सकती है। 

सरकारी खर्च कम होने का कृषि के विकास से संबंधित दो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर बहुत 
बुरा असर पड़ा है। एक है कृषि अनुसंधान, और दूसरा है कृषि विस्तार। अनुसंधान पर 
होने वाले ख़र्च की वृद्धि दर १९८० के दशक के ६.३% से घटकर १९९० और 
२००० के दशकों में ४.८% रह गई। और कृषि विस्तार के काम पर होने वाले खर्च 
की वृद्धि दर १९८० के दशक के ७% से घटकर १९९० और २००० के दशकों के 
दौरान २% रह गई कृषि क्षेत्र के दो दशकों से बढ़ते संकट में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका 
रही है। इस संबंध में कृषि क्षेत्र पर आंध्र प्रदेश में बिठाई गई सरकारी कमीशन ने कहा 
कि सार्वजनिक कृषि विस्तार सेवाओं के फैलाव के कार्य का ठप्प हो जाना कृषि 
संकट के महत्त्वपूर्ण कारणों में से है। विस्तार सेवाओं का दर्जा गिरने व राज्य बीज 
कॉर्पोरेशन के कमज़ोर हो जाने से बाज़ार में नक़ली बीजों की बिक्री बहुत बढ़ गई। 
अनैतिक व्यापारियों ने कृषकों को नक्रली बीज बेचे और साथ में उन्हें इसके लिए 
ऋण भी दिए, वह भी ऊंची ब्याज दरों पर।'!° 

मानो यह कटौती पर्याप्त न हो, सरकार कृषि क्षेत्र के लिए आवश्यक उत्पादक 
संसाधनों जैसे उर्वरक, बिजली और सिंचाई--पर भी सब्सिडी में कटौती कर रही 
है। इससे उपज पर लागत बढ़ गई है, ऊपर से सरकार ने इन संसाधनों को बनाने, 
ख़रीदने और किसानों तक पहुंचाने से भी पल्ला झाड़ लिया है। इस कमी को निजी 
क्षेत्र ने पूरा किया है, पर दामों में भारी वृद्धि करके। इससे कुल मिलाकर लागत इतनी 
बढ़ी है कि एक अनुमान से गेहं की Hat की लागत १९८० के दशक की तुलना में 
१९९१-२००० के दौरान तिगुनी दर से बढ़ी।''' 


इसके अलावा विश्व बैंक द्वारा वित्त क्षेत्र पर थोपे गए सुधारों का भी किसानों पर 
विपरीत असर पड़ा है, क्योंकि इनका मक्रसद है छोटे किसानों को ब्याज में दी जा रही 
सब्सिडी ख़त्म करना। इसके चलते न केवल किसानों को बैंकों से उधार मिलना 
मुश्किल हो गया है, साथ ही, पहले जो ऋण उन्हें ४.५% ब्याज पर मिल जाता था 
अब वह १५-१८% ब्याज पर मिलता है। संस्थागत उधारी के कम होने से एक बार 
फिर किसान महाजनों और व्यापारियों के चंगुल में फंस गए हैं। उन्हें व्यापारियों से 
ब्याज फ़सल गिरवी रखने पर ही मिलता है (जिसका पूरा फ़ायदा व्यापारी उठाते हैं 
और बाज़ार से कम दाम पर फ़सल ख़रीद लेते हैं), अन्यथा किसानों को सूदखोरों का 
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सहारा लेना पड़ता है। १९९२-२००३ के दौरान किसानों के कुल ऋण में महाजनों से 
लिया गया ऋण का अनुपात लगभग दुगना हो गया-१०.५% से १९.६%।'? इसके 
चलते पिछले दो दशकों में किसानों की वार्षिक आय के अनुपात में कर्ज़ तेज़ी से बढ़ा 
है। 113 

नवउदारवादी सुधारों का अमीरों की तरफ़ रुझान और भी स्पष्ट हो जाता है जब 
हम पाते हैं कि एक ओर तो बैंकों ने किसानों को सस्ता ऋण देना बंद कर दिया है, पर 
दूसरी ओर यही बैंक कृषि क्षेत्र की कंपनियों को निर्यातपरक उत्पादन और पूंजी प्रधान 
खेती के लिए बड़े ऋण देने के लिए तत्पर रहते हैं। २००० के दशक में इस मद में ऋण 
तेज़ी से बढ़ा है।'' जब ये बड़ी कंपनियां ऋण चुकाने में असमर्थ रहती हैं, तब इन 
कंपनियों का ऋण माफ़ हो जाता है या पुनर्गठित कर दिया जाता है-इस बात से 
विश्व बैंक को कोई तकलीफ़ नहीं होती। 


छोटे किसानों की रीढ़ तोड़ने का आख़री काम सरकारी ख़रीदी की व्यवस्था (और 
वितरण की भी) के धीरे-धीरे ख़त्म होने ने किया है। उपज को समर्थन-मूल्य देने का 
काम---हालांकि इसकी अपनी कमजोरियां भी थीं, जैसे कि यह सिर्फ़ कुछ ही फसलों 
के लिए था जैसे गेहूँ और चावल---कम-से-कम किसानों को बाज़ार के उतार-चढाव 
से संरक्षण देता था और वे निश्चित मूल्य पर ख़रीदी की अपेक्षा रखकर निश्चिंत 
होकर उत्पादन कर सकते थे। गेहूँ और चावल की ख़रीदी सरकार करती है, इस 
निश्चिंतता के कारण इनके उत्पादन में पिछले तीन दशकों से लगातार वृद्धि हो रही है। 
पर जहां तक दालों का सवाल है, सरकारी ख़रीद के अभाव में उनकी प्रति व्यक्ति 
उपलब्धता घटी है हालांकि उन्हें बड़ी मात्रा में आयात भी किया जा रहा है।' कृषि 
के लिए आवश्यक लागत के संसाधनों पर सब्सिडी और सस्ती दर पर ऋण को समाप्त 
करने के बाद अब सरकार उपज की ख़रीदी से भी अपना हाथ खींच रही है। एक तरफ़ 
तो उसने समर्थन मूल्य ही नीचे रखा हुआ है, तो दूसरी ओर वह कम मात्रा में ख़रीदी 
कर रही है; यहां तक कि कई खरीदी केंद्र बंद कर दिए गए हैं।!! 


५ 


a 


तालिका ४: छोटे किसान परिवार, समस्त भारत, २०१२-१३: 
औसत मासिक आमदनी और ख़र्च |” (रुपए में) 





कुल किसान सभी स्रोतों से कुल 


स्वामित्व में ज़मीन परिवारों का प्रतिशत आमदनी 


कुल ख़र्च 





<०,०१ हे २.६% ४,५६१ ५,१०८ 
०.०१ - ०.४० हे ३१.९% ४,२५२ ५,४०१ 
०.४१ - १.०० हे ३४.९% ५,२४७ ६,०२० 
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इन किसान विरोधी नीतियों का परिणाम यह हुआ है कि १ हेक्टेयर से कम भूमि वाले 
७०% किसानों की कुल आय (खेती-बाड़ी, मवेशी, खेती से भिन्न व्यवसाय व वेतन 
मिलाकर) उनके खर्च से कम हो गई है (तालिका ४ देखें 

आय और खर्च के बीच के इस फर्क ने ग्रामीण उधारी बड़ी मात्रा में बढ़ा दी है। 
एनएसएसओ द्वारा २०१२-१३ में कराए गए सबसे वृहत सर्वेक्षण में पाया गया कि ५२% 
कृषि परिवार कर्ज में डूबे हुए हैं। प्रति खेतिहर परिवार की उधारी औसत ४७,००० रुपए है-- 
एक ऐसे देश में जहां प्रति परिवार खेती से होने वाली औसत वार्षिक आय ३६,९७२ रुपए 
ays 


नतीजा 


भारतीय कृषि क्षेत्र पर साम्राज्यवादी पूंजी के चौतरफे हमले ने इस क्षेत्र को गहरे संकट 
की स्थिति में ला खड़ा कर दिया है। 

भले ही हम जोत का क्षेत्रफल देखें, या खाद्यान्नों या गैर-खाद्यान्नों की उपज या 
उत्पादकता देखें, कृषि क्षेत्र से संबंधित सभी महत्त्वपूर्ण संकेतकों में वैश्वीकरण के पहले व 
बाद के समय में ज़मीन आसमान का अंतर पाते हैं (तालिका ५ देखें)। 

कुल मिलाकर हम पाते हैं कि आर्थिक सुधारों के काल में खाद्यान्नों का उत्पादन बहुत 
ही धीमी गति से बढ़ा है। भारतीय कृषि की ख़राब हालत और भी स्पष्ट हो जाती है जब भारत 
की तुलना चीन से की जाए। चीन में २०१३ में ६०.२ करोड़ टन खाद्यान्न पैदा हुआ जबकि 
भारत में मात्र २५.७ करोड़ eal!” जबकि भारत में चीन से ज़्यादा कृषि योग्य ज़मीन Vt? 


तालिका ५: खाद्यान्न, गैर-खाद्यान्न व कुल फ़सलः 
क्षेत्रफल, उपज व उत्पादकता की औसत बढ़त दर!?! (प्रतिशत) 





खाद्यान्न गैर-खाद्यान्न कुल फसल 











क्षेत्रफ उपज्ञ उत्पाद क्षेत्रफ उपज ह क्षेत्रफ उपज्ञ उत्पाद 
ल कता ल कता ल कता 
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दशकों के प्रयासों को उल्टा कर दिया है। यूपीए के कार्यकाल के आख़िरी वर्ष (२०१३-१४) में 
प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन कमोबेश उतना ही था जितना १९९०-९१ में (२१२ किग्रा की 
तुलना में २१५ किग्रा)” और यदि प्रति व्यक्ति उपलब्धता देखी जाए (उत्पादन, निवल 
आयात व भंडारण में teh का कुल जोड़), तो यह १९९२ में ख़त्म होने वाले तीन वर्षों में १७७ 
किग्रा से घटकर २०१२ में ख़त्म होने वाले तीन वर्षों में १६३ किग्रा रह गई (तालिका ६ 
देखें)? 


तालिका ६: प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता (किग्रा प्रति वर्ष में) 





१९४५-४६ १९८९-९० से १९९१-९२ २००९-१० से २०११-१२ 
१३७ १७७ १६३ 
२० साल तक विदेशी नीतियों के प्रहारों के तले साहसी भारतीय किसान इतने मजबूर 
हो गए हैं कि वे अभूतपूर्व संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं। १९९५ से लेकर २०१४ तक ३ 
लाख से भी अधिक किसान आत्महत्या कर चुके al’ इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं 
देखा गया है। 





मोदी सरकार: गहराता संकट 


२०१६-१७ के केंद्रीय बजट को संचार माध्यमों ने किसानोन्मुखी बताया। लोकसभा में 
अपने बजट भाषण में जेटली ने ३२ बार “किसान” शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने घोषणा की 
कि कृषि और अन्य क्षेत्रों में सरकार कई ऐसे क़दम उठाएगी जिनसे २०२२ तक अर्थात ५ 
सालों में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने भी कुछ दिनों बाद इस बात को 
दोहराया। 

पर ये घोषणाएं महज़ छलावा हैं। बिबेक देबरॉय नामक नीति आयोग के सदस्य ने 
टेलीविजन के एक साक्षात्कार में स्पष्ट किया कि आय असल में नहीं बल्कि आंकड़ों में दुगनी 
होगी, यानी इस दौरान बढ़ने वाली महंगाई को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में तो 
बगैर सरकारी प्रयत्नों के भी किसानों की आय ५ सालों में दुगनी हो ही जाएगी!“ 

अगर सरकार कृषि क्षेत्र के संकट के बारे में ज़रा भी गंभीर होती, तो उसे न्यूनतम समर्थन 
मूल्य में वृद्धि, किसानों की लागत कम करने के लिए लागत के संसाधनों जैसे बिजली, पानी, 
उर्वरक आदि में सब्सिडी में वृद्धि, और कृषि में सरकारी खर्च में भारी बढ़ोतरी की घोषणा 
करनी चाहिए थी। पर इन सब बिंदुओं पर मोदी सरकार का आचरण एकदम उलटा है। बजट 
में कहीं भी किसानों को लाभप्रद दाम देने की बात नहीं की गई है। २०१५ के बीच में सरकार 
ने समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात की--पर ये बढ़ोतरियां नगण्य थीं, और कई फ़सलों के लिए 
तो वे बढ़ी हुई लागत को भी नहीं पाट रही थीं। और तो और, जब कुछ राज्य सरकारों ने 
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अपने ख़र्च पर समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात कही, तो उन्हें चेतावनी दी गई कि अगर वे 
किसानों को राज्य स्तर पर बोनस देंगी तो राज्य सरकार को पूरी सब्सिडी का बोझ ख़ुद ही 
उठाना पड़ेगा।'* सब्सिडी बढ़ाने के बदले काटी जा रही है उर्वरकों की सब्सिडी में २,४०० 
करोड़ रुपए की कटौती की गई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के घटे हुए दामों का लाभ 
भी किसानों तक नहीं पहुंचाया गया है, बल्कि डीज़ल पर आबकारी कर बढ़ा दिया गया ÈI 

वित्त मंत्री के भाषण में सिंचाई पर ध्यान केंद्रित किया गया और जेटली ने दावा किया 
कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मज़बूत बनाया गया है। पर भाषण और असलियत में 
कोई तालमेल नहीं है। इस योजना (७,३९२ करोड़ रुपए) का कुल प्रावधान पिछले साल 
(७,५८९ करोड़ रुपए) के संशोधित अनुमान से भी कम है। 7 





तालिका ७: कृषि, ग्रामीण विकास और जल संसाधन के लिए प्रावधान 


























(करोड़ रुपए में) 
२०१४-१५ २०१५-१६ २०१६-१७ 
(ब.अं) (ब.अं) (ब.अं) 
१ कृषि मंत्रालय ३१,०६२ २४,९०९ ४४,४८६ 
२ वित्त मंत्रालय, कम अवधि 
के कर्ज़ के ब्याज पर ६,००० १३,००० - 
सब्सिडी 
३ ग्रामीण विकास मंत्रालय ८३,८५२ ७३,३३३ ८७,७६५ 
४ जल संसाधन मंत्रालय १३,८३७ ४,२३२ ६,२०१ 
५ कुलः १+२+३+४=५ १,३४,७५२ १,१५.४७५ १,३८,४५२ 
६ जीडीपी १,२५,४१,२०८ १,३५,६७,१९२ १,५०,६५,०१० 
७ जीडीपी की तुलना में कुल wee ook T 


कृषि पर खर्च (५), % 





कृषि बजट का सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू है कृषि के लिए कुल प्रावधान। जेटली ने अपने 
भाषण में दावा किया कि सरकार कृषि क्षेत्र में खर्च में सार्थक वृद्धि कर रही है। पर अगर हम 
ध्यान से देखें तो पाते हैं कि बजट की मदों में हेरा-फेरी करके आंकड़े बढ़ाए जा रहे हैं। कम 
अवधि के लिए किसानों को दिए गए कर्ज़ के ब्याज पर सब्सिडी पहले इस मद को वित्तीय 
सेवाओं के विभाग के तले वित्त मंत्रालय के बजट में रखा जाता था, अब उसे कृषि मंत्रालय 
के बजट में जोड़ दिया गया है। तालिका ७ से स्पष्ट होता है कि २०१४-१५ की तुलना में इस 
वर्ष कृषि से संबंधित सभी क्षेत्रों के लिए कुल प्रावधान थोड़ा ही ज़्यादा है, और अगर हम इस 








५९ लोकायत और जनता ट्रस्ट 


दौरान बढ़ी महंगाई के संदर्भ में इसे देखें, तो असलियत यह है कि इस साल बजट बढ़ा नहीं 
घटा है। 

कृषि से संबंधित सभी क्षेत्रों पर सरकार जीडीपी का मात्र ०.९% ख़र्चती है। यह उस क्षेत्र 
में जिस पर ५०% भारतीयों की आजीविका निर्भर है। इसकी तुलना में सरकार ने २०१५-१६ 
में अमीर लोगों को जो करों में छूट दी, वह जीडीपी का ४% है! 

कृषि के लिए बजट प्रावधान में कटौती, समाज कल्याण के मदों में भारी कटौती और 
अर्थव्यवस्था में रोज़गार की संभावनाओं की कमी-सब मिलाकर कृषि संकट को और 
बदतर बना रहे हैं। जैसे मोदी सरकार ने जीडीपी के सच को छिपाने के लिए आंकड़ों में हेर-फेर 
किया है, वैसे ही सच्चाई छिपाने के लिए किसानों की आत्महत्याओं के आंकड़ों में भी 
फेरबदल किया है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो ने सन्‌ २०१४ में अपनी कार्य पद्धति में 
बड़ा बदलाव किया, जिसके चलते इन आत्महत्याओं को नई या पुनर्गठित श्रेणियों में 
हस्तांतरित कर दिया गया। इसके कारण सन्‌ २०१४ में किसानों की आत्महत्याएं घटकर 
५,६५० रह गई हैं, जो २०१३ की ११,७७२ के आंकड़े से आधे से भी ज़्यादा कम है। इसके 
विपरीत “अन्य” आत्महत्याओं की श्रेणी में आश्चर्यजनक बढ़ोतरी हुई है-सन्‌ २०१४ में 
इसमें ४१,२१६ केस दिख रहे हैं, २०१३ के २४,८०९ की तुलना Al!” 

इन नए मापदंडों के बावजूद सन्‌ २०१५ में किसानों की आत्महत्याओं का आंकड़ा 
८,००० पार कर गया, जो पिछले साल की अपेक्षा ४०% ज़्यादा ÈI? 


३. सामाजिक सेवाओ में कटौती का असर 
सरकारी शिक्षा तंत्र पर संकट 


जुलाई १९९२ में मोहिनी जैन के केस में अपना फ़ैसला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 
कहा था कि व्यक्ति की गरिमा का आश्वासन तभी दिया जा सकता है जब उसे शिक्षा का 
अधिकार हो, और संविधान द्वारा दिए गए मूल अधिकारों को समझना और उन्हें अपने जीवन 
में उतारना किसी नागरिक के लिए तभी संभव है जब वह शिक्षित हो। अगर हम स्वतंत्रता 
और गरिमा जैसे ऊंचे आदर्शो को एक तरफ़ रख भी दें, तब भी मानव विकास जैसी बुनियादी 
बात के लिए भी शिक्षा बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। 

आज तक किसी भी देश ने मुफ़्त, अनिवार्य, अच्छी गुणवत्ता की, समता मूलक और 
सब बच्चों को उपलब्ध प्राथमिक शिक्षा के बिना अपना विकास नहीं किया है, और उसके 
पश्चात शिक्षा को सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्तर पर भी ऐसे ही फैलाया है। सभी विकसित 
देशों ने इसके लिए सरकारी पैसा ही ख़र्च किया है, क्योंकि वे जानते हैं कि निजी क्षेत्र सिर्फ़ 
मुनाफ़े के लिए ही पैसा लगाता है। दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के ७० वर्ष बाद भी भारत इस स्तर की 
शिक्षा बच्चों को दिलाने में असफल रहा है। आज भी देश के ६-१४ वर्ष के आयु वर्ग के २० 





देश पर फ़ासीवाद का संकट ६० 





करोड़ बच्चों में से ९ करोड़ ने या तो विद्यालय में दाख़िला ही नहीं लिया है, या वे ८वीं कक्षा 
तक की शिक्षा पूरी करने के पहले ही स्कूल छोड़ चुके हैं। 


स्कूल जाने वाले बच्चों के स्कूलों के हालात इतने ख़राब हैं कि वे भारत को एक 


शर्मनाक स्थिति में ला देते हैं: 


५०% से अधिक प्राथमिक स्कूलों में एक या ज़्यादा से ज़्यादा दो टीचर हैं। ५७% 
प्राथमिक स्कूलों में तीन या उससे कम कमरे हैं। इसका मतलब यह है कि देश के 
अधिकांश स्कूलों में एक शिक्षक एक समय में एक ही कमरे में एक से अधिक कक्षाओं 
को पढ़ा रहा है। 

प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों के नियमित शिक्षकों में से १९% प्रशिक्षित नहीं हैं; 
इनके अतिरिक्त, १४% संविदा शिक्षक हैं, जिनमें भी एक-तिहाई प्रशिक्षित नहीं हैं। 
३५% प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, और ४४% में 
लड़कियों के लिए अलग शौचालय नहीं हैँ-जो लड़कियों के पढ़ाई छोड़ने का एक 
महत्त्वपूर्ण कारण है। 

२४% ग्रामीण स्कूलों में पेयजल व्यवस्था चालू हालत में नहीं है। 

स्कूलों के इन हालात के चलते इस बात में कोई आश्चर्य नहीं कि एक सर्वेक्षण में पाया 
गया कि पांचवी कक्षा के ५२% बच्चे दूसरी कक्षा की किताब नहीं पढ़ पाते और 
४९% दो अंकों के घटाने के सवाल नहीं हल कर पाते (जो उन्हें दूसरी कक्षा में सीख 
लेना afew)?! 


तालिका ८: भाजपा सरकार का स्कूली शिक्षा के लिए बजट आबंटन (करोड़ रुपए में) 





२०१४-१५ २०१६-१७ 
(ब.अं.) (ब.अं.) 





स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ५५,११५ ४३,५५४ 
इसमें से: 








सर्व शिक्षा अभियान २८,२५८ २२,५०० 
मध्याह्न भोजन योजना १३,१५२ ९,७०० 








पर सरकार को इस बात की कोई चिंता ही नहीं। वह शिक्षा पर खर्च बढ़ाना ही नहीं 


चाहती जिससे उसकी गुणवत्ता बढ़े और बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 
उपलब्ध हो। अपने पहले दो सालों के राज में भाजपा की अविवेकी सरकार ने स्कूली शिक्षा 
के बजट में ज़ोरदार कटौती की है। स्कूली शिक्षा का २०१६-१७ का बजट २०१४-१५ के 
अनुमानित बजट से ३२% कम है (वास्तविक अर्थो में, दोनों सालों में महंगाई की दर ८% 





६१ 
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मानकर) (तालिका ८ देखें)। 

२००९ में संसद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया। इसका घोषित उद्देश्य 
है ६-१४ वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए “मुफ़्त व अनिवार्य” शिक्षा उपलब्ध कराना। 
इसको लागू करने के लिए केंद्र सरकार की मुख्य योजना सर्व शिक्षा अभियान है। पर सरकार 
इस योजना के लिए भी आवश्यक राशि उपलब्ध नहीं करा रही है। २०१४-१५ के बजट 
अनुमान की तुलना में इस वर्ष (२०१६-१७) इस मद में २०% की भारी कटौती की गई है 
(वास्तविक अर्थो में| यही नहीं, मध्यान्ह भोजन की योजना में भी आबंटन कम हुआ है। 
हमारे देश का शासक वर्ग बच्चों को दिन में एक बार पौष्टिक भोजन देने के लिए भी इच्छुक 
नहीं है। 
स्वास्थ्य व्यवस्था जर्जर 


हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था जर्जर है जिसके चलते भारत विश्व में बीमारियों का सरताज 
बन गया है: 


० हर साल २ लाख लोग मलेरिया से मरते हैं और ३ लाख तपेदिक से। 


० विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व में डायरिया से होने वाली मौतों की एक- 
चौथाई, कुष्ठ रोग से होने वाली एक-तिहाई एवं जापानी मस्तिष्क रोग की आधे से भी 
अधिक मौतें भारत में होती हैं। 

० पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर इतनी अधिक है कि भारत विश्व में पहले 
नंबर पर है। २०१६ में इस आयु वर्ग के १२ लाख बच्चे मरे, इनमें से अधिकांश की 
जान बचाई जा सकती थी। 


भारत में चिरकालिक रोगों की दर भी बहुत ज़्यादा है और देश की ५०% मौतें इनसे 
होती हैं। 132 
इन चुनौतियों से निपटना संभव है पर इसके लिए हमें अपनी सार्वजनिक स्वास्थ्य 
व्यवस्था को सुधारना होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अनुशंसा है कि देश अपनी जीडीपी 
का ५% सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था पर ख़र्च करें। भारत सरकार बमुश्किल १% we 
करती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था पर ख़र्च के पायदान में १७५ देशों में भारत १७१ वें 
नंबर पर आता है। इसके फलस्वरूप सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है और देश के 
नागरिकों को इलाज के लिए निजी क्षेत्र पर निर्भर रहना पड़ता है। स्वास्थ्य पर कुल ख़र्च का 
७२% परिवार अपने पल्ले से करते Sl 
स्वास्थ्य सेवाओं के इस परम निजीकरण के परिणाम गंभीर हैं। इलाज पर अत्यधिक 
Ga के कारण हर साल ६ करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं-एक ऐसी सच्चाई 
जिसे अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री भी नहीं नकार सके।'* इसके बावजूद उन्होंने स्वास्थ्य 
देश पर फ़ासीवाद का संकट ६२ 





के बजट को दो साल पुराने स्तर पर ही रखा, जो असली मायने में १३% की कटौती है। इतना 
ही नहीं, इस सीमित प्रावधान के एक बड़े हिस्से को स्वास्थ्य बीमा स्कीम के लिए रखा है, 
जिसके ज़रिए निजी अस्पतालों को ही मुनाफ़ा कमाने के मौक्रा मिलता है, सार्वजनिक 
व्यवस्था को इससे कोई लाभ नहीं होता। 


तालिका ९: भाजपा सरकार का स्वास्थ्य के लिए बजट आबंटन (करोड़ रुपए में) 





२०१४-१५ २०१६-१७ 








(ब.अं.) (ब.अं.) 
स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ३७,९६६ ३८,२०७ 
आयुष मंत्रालय* १,२७२ १,३२६ 
कुल स्वास्थ्य बजट ३९,२३८ ३९,५३३ 





*आयुर्वेद, योग व निसर्गोपचार, युनानी, सिद्ध व होमिओपथी 


४. हाशिए पर जी रहे समूहों पर असर 
औरतों के लिए आबंटन में कमी 


इसे जेंडर बजट भी कहा जाता Vl जेंडर बजट विवरणी २००५-०६ में बनाने की 
शुरुआत हुई थी। यह सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों द्वारा औरतों के लिए पृथक 
रक्षित बजटीय आबंटन की कुल राशि दिखलाती है। 

औरत होने के लिए भारत दुनिया के सबसे बुरे देशों में है। उसे या तो पैदा होने के पहले 
ही मार दिया जा सकता है, या फिर पैदा होने के तुरंत ही बाद। अगर वह बच भी जाती है, तो 
बड़े होने पर उसे छेड़छाड़, बलात्कार या अपने पति के हाथों यौन हिंसा व यातना की शिकार 
होना पड़ता है। भारत में हर १०० सेकंड में एक औरत अपराध की शिकार होती है; हर ७ 
मिनट में एक औरत का यौनिक उत्पीड़न होता है, हर १५ मिनट में एक बलात्कार होता है, हर 
५ मिनट में पति या ससुराल वाले क्रूरता का व्यवहार करते हैं, और हर ६५ मिनट में एक 
औरत दहेज हत्या की शिकार होती है। (सब आंकड़े २०१३ के हैं; ये वे केस हैं जिनमें 
शिकायत दर्ज हुई है, असलियत में ये आंकड़े कहीं ज़्यादा हैं।)' 

ऐसे देश में एक बेरुखी सरकार ने पिछले दो सालों में जेंडर बजट के लिए असली 
आबंटन में २०% की कमी की है। प्रधानमंत्री की अगुआई में नई सरकार बेमतलब के नारे देने 
में कुशल है। सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने घोषणा की थी कि हर जिले में हिंसा की शिकार 
औरतों के लिए “एक स्थल पर समस्या निवारण केंद्र” स्थापित करेंगे-कुल मिलकर ६६०। 
लेकिन २०१५-१६ में इनके लिए बजट में मात्र २ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। उसी 
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बजट में संकटग्रस्त औरतों के लिए हेल्पलाईन स्थापित करने के लिए १ करोड़ रुपए का 
“शाही? आबंटन भी किया गया! 


तालिका १०: भाजपा सरकार का औरतों के लिए बजट आबंटन (करोड़ रुपए में) 





२०१४-१५ २०१६-१७ 





(ब.अं.) (ब.अं.) 
महिला व बाल विकास मंत्रालय २१,१९४ १७,४०८ 
जेंडर बजेट ९८,०३० ९०,६२५ 





जनवरी २०१५ में स्वयं प्रधानमंत्री ने एक अभियान छेड़ा, “बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ” 
इसका घोषित ध्येय है बच्चियों के ख़िलाफ़ भेदभाव ख़त्म करना व उन्हें शिक्षा देना। पर 
२०१५-१६ व २०१६-१७ में इसके लिए मात्र १०० करोड़ रुपए रखे गए, जो एक महत्त्वपूर्ण 
नारे का मख़ौल है। 

जेंडर बजट में औरतों को फ़ायदे पहुंचाने वाली स्कीमों की फ़ेहरिस्त बड़ी लंबी है। पर 
जेटली ने बजट में, विशेषकर महिला एवम्‌ बाल विकास मंत्रालय के बजट में, इतनी भारी 
कटौती की है कि ये स्कीमें कागाज़ पर ही धरी रह जाएंगी क्योंकि इनके लिए आबंटन नगण्य 
eo इन स्कीमों में शामिल हैं इंदिरा गांधी मातृत्व योजना, किशोरियों की सशक्तिकरण 
योजना और औरतों के संरक्षण एवं सशक्तिकरण की स्कीम। 


दलितों और आदिवासियों के लिए बजट में आबंटन 


भारतीय संविधान ने ६० वर्ष से भी पहले अस्पृश्यता और जाति के आधार पर भेदभाव 
को गैर क्रानूनी घोषित किया था और इस बात की गारंटी दी थी कि हर नागरिक को समान 
प्रतिष्ठा और अवसर मिलेंगे। इसके बावजूद दलित और आदिवासी आज भी अस्पृश्यता के 
अनेक रूपों से पीड़ित हैं, और सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत भेदभाव के शिकार हैं। 
यही नहीं, उनका भयंकर उत्पीड़न भी होता है--जाति के नाम की गाली देना, हत्या- 
बलात्कार, घर जला देना, सामाजिक व आर्थिक बहिष्कार, महिलाओं को निर्वस्त्र करके 
सार्वजनिक रूप से घुमाना, मल-मूत्र खाने पर मजबूर करना आदि। 

१९७० के दशक में सरकार ने अनुसूचित जाति उपयोजना और अनुसूचित जनजाति 
उपयोजना आरंभ की, ताकि केंद्र सरकार के धन का निश्चित हिस्सा दलितों व आदिवासियों 
के विकास के लिए खर्च हो। इन दोनों स्कीमों में स्पष्ट लिखा है कि बजट के योजनांतर्गत खर्च 
(Plan Expenditure) में उनका हिस्सा कम से कम उनकी जनसंख्या के अनुपात में तो होना 
ही चाहिए। २०११ की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में दलित १६.६% हैं और आदिवासी 
८.६%, पर उनसे संबंधित उपयोजनाओं में कभी भी इस अनुपात में आबंटन हुआ ही नहीं। 





देश पर फ़ासीवाद का संकट ay 


तालिका ११: भाजपा सरकार का अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजातियों 
के लिए बजट आबंटन (करोड़ रुपए में) 











योजनांतर्गत योजनांतर्गत 
४९ ne | तक 
ae प्रतिशत sued प्रतिशत 

अनसचित जाति 
उपयोजना SORE ८.७९ ३८,८३३ ७.०६ 
अनुसूचित 
जनजाति ३२,३८७ ५.६३ २४,००५ ४.३६ 
उपयोजना 





मनुवादी भाजपा के राज में अनुसूचित जाति उपयोजना और अनुसूचित जनजाति 
उपयोजना पर आबंटन में पिछले दो सालों में भारी कमी आई है---३५% (वास्तविक अर्थो 
में। इसके चलते २०१६-१७ के बजट में योजना खर्च में जहां अनुसूचित जाति उपयोजना 
का हिस्सा ७.६% रह गया है, वहीं अनुसूचित जनजाति उपयोजना का मात्र ४.४% 


परिणाम: अश्लील असमानता 


वैश्वीकरण ने भारत को बदलकर पहली दुनिया और चौथी दुनिया का समानांतर देश 
बना दिया है। आबादी का एक अत्यंत छोटा अंश बहुत अमीर हो गया है जो पहली दुनिया 
की जीवन शैली का आनंद लेता है, और दूसरी तरफ़ हैं करोड़ों आमजन जो चौथी दुनिया की 
निर्धनता में धकेल दिए गए हैं। तरह-तरह के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं। 

“भारतीय अरबपतियों के दिन कभी इतने अच्छे नहीं रहे हैं”, यह एक पत्रिका का कथन 
है जो इन लोगों पर नज़र रखती है। फ़ोर्ब्स पत्रिका जो अमीरों को उनकी आर्थिक हैसियत के 
आधार पर श्रेणीबद्ध करती है, के अनुसार देश में डॉलर अरबपतियों की संख्या में सिर्फ़ एक 
साल में ६०% का इज़ाफ़ा हुआ, सनू २०१४ में ५६ से बढ़कर २०१५ में इनकी संख्या ९० 
पहुंच गई। इन सबके पास मिलाकर हैरत में डालने वाली दौलत है-२९,५०० करोड़ डॉलर 
या १९.२ लाख करोड़ रुपए, जो भारत की २०१५-१६ की जीडीपी का १४% V7 

इसके अलावा ऐसे लोगों की भी संख्या बहुत बढ़ी है जिनकी निवल संपत्ति ५ करोड़ 
डॉलर से अधिक है। क्रेडिट gga की सन्‌ २०१५ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में ऐसे बेहद 
अमीर व्यक्तियों की संख्या सन्‌ २०१४ की संख्या से ३% बढ़कर २,०८३ हो गई है, जिनमें से 
९४० के पास १० करोड़ डॉलर से अधिक संपत्ति है।! 

अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अमीर मोदी-जेटली से बहुत ही खुश हैं। उनके तो 
“अच्छे दिन” वाक्रई आ गए हैं। अरबपतियों की संख्या में भारत विश्व में चौथे नंबर पर S19 
६५ लोकायत और जनता ट्रस्ट 








और उन्होंने ऐलान किया है कि भारत एक आर्थिक महाबली बनने जा रहा है। 

दूसरी ओर गरीब हैं जिन्होंने इतनी बदहाली कभी नहीं देखी। हालांकि २०१५-१६ का 
आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि देश में गरीबी २००४-०५ में ३७.२% थी जो कि २०११-१२ 
में घटकर २१.९% रह गई है। पर कई अध्ययन बताते हैं कि यह आकलन ग़लत है और 
गरीबों की संख्या को बहुत कम बताता है: 


मशहूर अर्थशास्त्री उत्सा पटनायक ने एनएसएसओ के आंकड़ों का विश्लेषण करके 
साबित किया है कि ग्रामीण इलाक़ों में २००९-१० में ७५.५% लोगों को अपनी ऊर्जा 
की ज़रूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त अनुशंसित भोजन नहीं मिल पा रहा था (२,२०० 
कैलोरी)। शहरों में ऐसे लोग ७३% थे जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा था 
(२,१०० कैलोरी)। 


० सरकार द्वारा गठित सेनगुप्ता आयोग (असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं पर गठित राष्ट्रीय 
आयोग) ने अपनी पड़ताल से यह निष्कर्ष निकाला कि २००४-०५ में देश के ७७% 
लोग २० रुपए प्रतिदिन से कम पर जी रहे थे; इन्हें उसने “गरीब और दुर्बल? कहकर 
परिभाषित किया। 


१ ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी की ऑक्सफ़ोर्ड गरीबी व मानव विकास पहल ने शिक्षा, 
स्वास्थ्य और जीवनयापन का स्तर मिलाकर उन्हें अनुपातिक महत्त्व देते हुए एक 
बहुआयामी अभाव का माप बनाया। इस आकलन ने पाया कि २००५-०६ में भारत 
के ५३.८% लोग बहुआयामी रूप से बंचित थे, और इसके अलावा १६.४% हाशिए 
पर थे, अर्थात कुल मिलाकर 90. 2% 


० सरकार का वही आर्थिक सर्वेक्षण जो दावा करता है कि गरीबी कम होते-होते २०१ १- 
१२ में २१.९% रह गई है, इस बात को भी कबूल करता है कि २००४-०५ से लेकर 
२०११-१२ के दौरान ९०% से भी ज़्यादा रोज़गार अनौपचारिक क्षेत्र में ही बना रहा। 


e ग्रामीण परिवारों के लिए २०११ की सामाजिक, आर्थिक व जातिगत जनगणना के 
आंकड़े अब उपलब्ध हैं। इनसे पता चलता है कि ७५% घरों में सबसे उच्च आय 
वाला व्यक्ति ५,००० रुपए प्रति माह से कम कमाता है, और ९२% घरों में सबसे 
ज़्यादा कमाने वाले की आय १०,००० रुपए प्रति माह से कम है। आधे से अधिक 
ग्रामीण घरों की कमाई का मुख्य स्रोत है अनियत शारीरिक श्रम (casual labour)— 
जो सबसे ज़्यादा बंचित, असुरक्षित व कड़ी मेहनत वाला रोज़गार RI 
अमीरों और गरीबों के बीच की खाई गहरी है और ज़्यादा गहराती जा रही है। क्रेडिट 

YFA के अनुसार भारत के सबसे अमीर १% लोगों (१.२५ करोड़ लोग) के पास सन्‌ २००० 
में देश की ३६.८% संपत्ति थी। २०१५ में इनकी संपत्ति का हिस्सा आश्चर्यजनक रूप से 
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बढ़कर ५३% हो गया। दूसरी ओर, सबसे ग़रीब ९०% लोगों की संपत्ति २०००-१५ के 
दौरान ३३% से घटकर २४% रह गई। और सबसे निचले ५०% लोगों का हिस्सा पहले से ही 
बहुत कम ५.३% से घटकर ४.१% रह TAM! 

भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अम्बानी की संपत्ति निचले २०% अर्थात २५ 
करोड़ लोगों की कुल संपत्ति से भी ज़्यादा है। पंद्रह सबसे अमीर भारतीयों की संपत्ति निचले 
५०% लोगों से ज़्यादा है, और सबसे अमीर १०० लोगों के पास ७०% लोगों से ज़्यादा 
संपत्ति है। 142 

इस भयंकर गैर बराबरी और व्यापक जनता के हाशिएकरण के बावजूद सरकार गरीबों 
के लिए कल्याणकारी Gat पर अपने पहले से ही अल्प ख़र्च में और कटौती करती जा रही 
है, और बचत को अमीरों को थमाती जा रही है। २०१६-१७ में केंद्र सरकार का स्कूली 
शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कृषि संबंधित सभी क्षेत्र और महिला 
एवं बाल विकास मंत्रालय, इन सभी के लिए कुल आबंटन ४३,५५४ + ३९,५३३ + 
१३८,४५२ + १७,४०८ = २३८,९४७ करोड़ रुपए था, जो पिछले साल अमीरों को दी गई 
करों में छूट का आधा भी नहीं है। और अमीरों को सिर्फ़ करों में we ही नहीं वरन्‌ अनेकों 
विस्मयकारी सब्सिडियां भी मिल रही हैं, जैसे ऋण माफ़ी, ऋण पुनर्गठन, देश की खनिज 
संपदा कौड़ियों के दाम लूटने की छूट, आधारभूत क्षेत्रों में निवेश करने के लिए “प्रोत्साहन! के 
नाम पर सरकारी अनुदान, इत्यादि इत्यादि। 

इसके चलते इस बात में कोई आश्चर्य नहीं कि मोदी के राज के पहले साल में अमीर 
लोगों का देश की संपत्ति में हिस्सा ४९% से ५३% हो गया। निश्चित ही मोदी सरकार स्वतंत्र 
भारत के पूरे इतिहास में सबसे ज़्यादा अमीरपरक सरकार el 


जनता से पल्‍ला छुड़ाना 


अब इसमें शक्र की कोई गुंजाइश नहीं Vl भाजपा, जिसका लोक सभा में पूर्ण बहुमत है, 
और कॉर्पोरेट घरानों--जो परदे के पीछे से सत्ता पर नियंत्रण करते SA देश के लोगों से 
संबंध विच्छेद कर लिया है। वे हमारे देश के निर्माताओं के स्वप्नों को धता बता रहे हैं जो कि 
हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्त्वों में प्रतिष्ठापित हैं: 

#४ राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और 
राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे [अनुच्छेद 
३८(१)]; 

#४ राज्य आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा [अनुच्छेद ३८(२)]; 

& राज्य आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चलाएगा जिससे कि धन और उत्पादन-साधनों का 
संक्रेंद्रण न हो [अनुच्छेद ३९(क)]; 
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#४ राज्य काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा 
अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का 
प्रभावी उपबंध करेगा [अनुच्छेद ४१]; 

& राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक 
स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा [अनुच्छेद ४७] 


निष्कर्ष 


भाजपा के केंद्र में सत्ताधारण के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परदे से बाहर आ गया है। 
उसके पैदा किए गए संगठनों ने दो तरफ़ा हमला बोल दिया है। एक तरफ़ तो वे अपना 
सांप्रदायिक एजेंडा तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और उनके 
अनेकों सहयोगी संगठनों ने “घर वापसी? और “लव जेहाद” जैसे कार्यक्रमों को हवा दी है 
जिनका मकसद है अल्पसंख्यक समुदायों को, विशेषकर मुसलमानों और ईसाइयों को, 
धमकाकर रखना। वे बेशर्मी से अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों पर हमला कर रहे हैं। वे 
हिंसक तरीक़ों से अपना शाकाहारी भोजन बहुसंख्यक आबादी पर थोप रहे हैं जो शाकाहारी 
के साथ-साथ मांसाहारी भोजन खाना पसंद करते हैं। सारी सीमाएं लांघकर वे गोरक्षा के नाम 
पर बेगुनाह मुसलमानों पर हिंसात्मक हमले ही नहीं, बल्कि उनकी हत्या तक कर रहे हैं। जब 
से भाजपा सत्ता में आई है, सांप्रदायिक हिंसा की सैकड़ों वारदातें घट चुकी हैं। वे भारतीय 
गणराज्य की धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक और समाजवादी संकल्पना पर हमला बोल रहे हैं 
जिसकी हमारे देश के संस्थापकों ने कल्पना की थी और संविधान में प्रतिष्ठापित किया था। 

इसके साथ ही उन्होंने उन सब विचारधाराओं और प्रगतिशील ताक्रतों पर शातिर हमला 
बोल रखा है जो उनकी ब्राह्मणवादी विचारधारा पर सवाल उठाते हैं। अभाविप-भाजपा- 
आरएसएस की ferret ने हमारे शिक्षण संस्थानों में उनकी रूढ़िवादी सोच का विरोध करने 
वालों की आवाज़ दबाने के अनेक प्रयास किए हैं। जेएनय के छात्र संगठन के अध्यक्ष 
कन्हैय्या कमार को एक Hall वीडियो के आधार पर झठे राजद्रोह के मामले में फंसाकर 
गिरफ़्तार करना ऐसे आक्रमणों का सबसे नया वाक्या Vl वे बड़ी बेशर्मी से देश के सबसे 
बेहतरीन शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों के रूप में अपने पिड्ठुओं को पदासीन करने में लगे हुए हैं, 
भले ही उनमें क्राबिलियत न हो। विवेक और तर्क की आवाज़ों को दबाने के लिए--जो उनके 
संकीर्ण और कुटिल हिंदुत्व का भांडा फोड़ सकती हैं, जो उनके झूठे नारों का पर्दाफ़ाश कर 
सकती हैं-उन्होंने एक नया अभियान छेड़ा है जिसके तहत सब प्रगतिशील बुद्धिजीवी राष्ट्र- 
विरोधी करार दिए गए हैं। 

भाजपा और आरएसएस ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या वाक़ई उन्हें हिंदुओं की परवाह है? 
अगर यह सच होता तो एक हिंदू बाहुल्य देश में भला वे ऐसी नीतियां कैसे अपना रहे होते जो 
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आम लोगों के जीवनयापन के साधनों पर हमला करती हैं, जो बड़ी संख्या में बच्चों को 
प्राथमिक शिक्षा से दूर रखती हैं, आम नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रखती हैं, 
लोगों को भोजन से वंचित रखती हैं, ऐसी नीतियां जो करोड़ों लोगों को ग़रीबी रेखा के नीचे 
धकेल रही हैं, हर साल हज़ारों किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही हैं . . . यह 
स्पष्ट है कि इन नीतियों से हिंदुओं का ही सबसे ज़्यादा नुक़सान हो रहा है क्योंकि वे ही 
बहुसंख्यक हैं। 

क्या उन्हें वाक़ई देश की चिंता है? मोदी सरकार देश की अर्थव्यवस्था के सबसे 
महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों का नियंत्रण विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंप रही है। इसमें रक्षा उपकरणों 
का उत्पादन व संचार तक शामिल हैं। वह तो इन विदेशी लुटेरों को देश के निवासी होने का 
दर्जा भी देना चाहती है। हमारी खनिज संपदा, आधारभूत क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र--जैसे पेय 
जल व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिभी बड़े देशी-विदेशी घरानों को मुनाफ़ा कमाने के 
लिए सौंपे जा रहे हैं। श्रम क़ानून बदले जा रहे हैं, ताकि ये कंपनियां मज़दूरों के खून की 
आखिरी बूंद चूस कर उसे मुनाफ़े में परिवर्तित कर सकें। भाजपा उन बदमाशों को विदेश 
भागने दे रही है जिन्होंने हमारी सरकारी बैंकों को हज़ारों करोड़ रुपयों का चूना लगाया है। 
उन्होंने एक ऐसी योजना घोषित की है जिसके ज़रिए हमारे देश के अमीर लुटेरों का लाखों 
करोड़ों का काला धन जो इन लोगों ने विदेशों में जमा करा रखा है, वह सफ़ेद हो जाएगा, 
बनिस्बत इसके कि उन लोगों को राष्ट्रविरोधी करार देकर जेल में डाले। उलटे वह उन 
देशभक्तों को देशविरोधी कह रही है जो भारतीय संसाधनों और संपत्ति को विदेशी कंपनियों 
द्वारा लूटे जाने का विरोध कर रहे हैं-यही इनके देशप्रेम की अजीबोग़रीब परिभाषा ÈI 

भाजपा-आरएसएस स्वयं को भारत के सबसे बड़े देशभक्त बताते Sl उनके झूठे प्रचार 
का नकाब उतारना होगा। हमें याद रखना होगा कि इन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में कोई 
भूमिका नहीं निभाई थी। आरएसएस भारत छोड़ो आंदोलन के ख़िलाफ था और भगत सिंह 
जैसे शहीदों की भी आलोचना करता था। लोगों को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खड़ा करने के 
बदले उसकी रूचि हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ लामबंद करने में थी, जिसने भारतीयों 
के अंग्रेजों के खिलाफ संयुक्त संघर्ष को कमज़ोर बनाने का काम किया था। लोगों को 
असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह से जोड़ने के बदले उसने लोगों को अंग्रेज़ों के काले 
और अन्यायी क्रानूनों का आदर करने के लिए प्रचार किया। आरएसएस ने राष्ट्रीय ध्वज की 
आलोचना की थी; और जब संविधान बना तो उसकी भी आलोचना यह कहकर की कि 
भारत के संविधान बनाने वाले मनुस्मृति को भूल गए) 

भाजपा-आरएसएस इतनी आक्रामकता से अपना फ़ासीवादी और सांप्रदायिक एजेंडा 
आगे बढ़ा रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान उनके असली एजेंडे से हट जाए। उनका मक्रसद है देश 
को बड़े देशी और विदेशी निगमों के लिए चलाना। उनके ज़हरीले प्रचार के चलते जहां 
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बहुसंख्यक गरीब और बेरोज़गार हिंदू सोचने लगते हैं कि उनके असली दुश्मन गरीब 
मुसलमान हैं-जो हिंदू लड़कियों को भगा रहे हैं, दर्जनों बच्चे पैदा करके बहुसंख्यक बनना 
चाह रहे हैं, जिनकी मस्जिदें आज तोड़नी चाहिएं क्योंकि ५०० साल पहले मुसलमान 
शासकों ने मंदिर तोड़े थे--वहीं दूसरी तरफ़ अल्पसंख्यकों के हालात ये हैं कि वे डरे हुए हैं 
और ज़िंदा रहने की जद्दोजहद में ही फंसे हुए हैं। ऐसे में चुपचाप मगर तेज़ी से भाजपा विश्व 
बैंक द्वारा लादी गई नीतियों को लागू कर रही है जिनका उद्देश्य है विकसित देशों की बड़ी 
कंपनियों और भारत की बड़ी कंपनियों का फ़ायदा करना। हम आमजन एक दूसरे को राष्ट्र 
विरोधी कहने में मशगूल हैं, उधर अमीर बिल्ले सारी मलाई चाट जा रहे हैं . . . 
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जनता साप्ताहिक और जनता ट्रस्ट के बारे में 


“जनता” एक साप्ताहिक पत्रिका है जिसका प्रकाशन जनवरी १९४६ में शुरू हुआ था 
जब भारतीय राजनीतिक चेतना अपने प्रारंभिक उभार के दौर में थी। इसकी शुरुआत 
समाजवादी बुद्धिजीवियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं की एक 
मंडली ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के मुखपत्र के रूप में की थी। इसका उद्देश्य था लोकतांत्रिक 
समाजवादी सोच का प्रसार, लोकतांत्रिक समाजवादी दृष्टिकोण से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय 
समस्याओं की चर्चा और ज़मीनी सामाजिक परिवर्तन और हाशिये पर खड़े वर्गों के संघर्ष को 
समर्थन और बढ़ावा देना। 

शुरुआत में सोशलिस्ट पार्टी और बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मुखपत्र के रूप में 
और अब एक स्वतंत्र समाजवादी पत्रिका के रूप में जनता पत्रिका ने राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, 
धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के मूल्यों के विरुद्ध होने वाले आचरण के ख़िलाफ़ सैद्धांतिक 
असहमति की चुनौतीपूर्ण आवाज उठाई है और साथ ही स्वस्थ पत्रकारिता की सत्यनिष्ठा 
और नैतिक मूल्यों को भी कायम रखा है। 

अगस्त १९७१ में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की कार्यकारी समिति की एक बैठक में जनता 
के संचालन के लिए एक ट्रस्ट बनाने का निर्णय लिया गया। इस तरह, १७ अक्टूबर १९७७ 
को एन.जी. गोरे, रोहित दवे, प्रेम भसीन, एस.एम. जोशी, मधु दंडवते, सुरेंद्र मोहन और देश के 
अन्य जाने-माने समाजवादियों द्वारा जनता ट्रस्ट बनाया गया। 

समाजवादी दलों और समाजवादी आंदोलनों के काफ़ी कमज़ोर हो जाने के बावजूद, 
अपनी स्थापना से लेकर अब तक लगातार प्रकाशन से (सिवाय आपातकाल के दौर में जब 
इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था) जनता पत्रिका की अपनी ख़ास पहचान बनी है। इसके 
संपादकों में अरुणा आसफ़ अली, एन.जी. गोरे, प्रेम भसीन, मधु दंडवते, जे.डी. सेठी, एच.के. 
परांजपे और सुरेंद्र मोहन जैसे समाजवादी आंदोलन के दिग्गज शामिल रहे Vl इसके वर्तमान 
संपादक जी.जी. पारिख हैं, जिन्होंने २०१० में सुरेंद्र मोहन के निधन के बाद यह ज़िम्मेदारी 
ली। 
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लोकायत के बारे में 


भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्त्व राज्य को निर्देशित करते हैं कि वो अपनी नीतियां 
निम्नलिखित विषयों पर केंद्रित करे: 


४ समतामूलक समाज का निर्माण; यह सुनिश्चित करना कि धन का संकेंद्रण कुछ 
लोगों के हाथ में न हो; यह सुनिश्चित करना कि सभी नागरिकों को आजीविका के 
पर्याप्त साधनों का अधिकार हो; सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाना और सभी 
बच्चों के लिए शिक्षा के पर्याप्त साधन मुहैया करवाना। 


दुर्भाग्य से भारतीय संसद पर प्रभुत्व जमाए बैठी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने राष्ट्र के 
संस्थापकों की इस दृष्टि को त्याग कर देश की जनता से संबंध-विच्छेद करने का फ़ैसला कर 
लिया है। जब से भारत के शासक वर्ग ने १९९१ में भारतीय अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण का 
फ़ैसला किया, उसके बाद से सिर्फ़ बड़े विदेशी और भारतीय कॉर्पोरेट समूहों को अधिकतम लाभ 
पहुंचने के उद्देश्य से ही देश चलाया जा रहा है। राजनेताओं-नौकरशाही-पुलिस से गठजोड़ करके 
बड़े कॉर्पोरेट समूह बुनियादी ढांचे से जुड़ी विशालकाय परियोजनाओं और अमीरो के लिए मॉल 
/ गोल्फ कोर्स / विशालकाय बंगले के निर्माण आदि के लिए गरीबो को उनके जल, जंगल, 
ज़मीन और संसाधनों से बेदखल करने के लिए क्रूर हमला कर रहे Vl बैंकों और बीमा कंपनियों 
समेत सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों का निजीकरण किया जा रहा है या फिर उन्हें धनकुबेरों 
को कौड़ियों के दाम सौंपा जा रहा है। खेती-किसानी, जिस पर भारत की ५०% आबादी अभी 
भी आजीविका के लिए निर्भर है, का जान-बूझकर गला घोंटा जा रहा है ताकि कृषि क्षेत्र बड़ी- 
बड़ी कृषि कंपनियों के हवाले किया जा सके; परिणामस्वरूप जब से ये कथित “सुधार” शुरू हुए 
हैं, तीन लाख से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं। लाखों की संख्या में छोटे उद्योग-धंधे 
बंद हो चुके हैं। पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन जैसी आवश्यक ज़रूरतों का निजीकरण कर 
उनको मुनाफ़ाखोरी का माध्यम बना दिया जा रहा है। यहां तक कि खाद्यान्नो में सट्टेबाजी रोक 
क्रीमतों को नियंत्रित रखने के लिए बनी राशन प्रणाली ख़त्म की जा रही है। देश पर्यावरणीय 
तबाही की ओर बढ़ रहा है-हमारे नदी-समुद्र-हवा-मिट्टी को प्रदूषित कर हमारे ही नहीं बल्कि 
आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य को भी ख़तरे में डाल रही हैं। 

इन नीतियों ने हद दर्जे की अश्लील असमानताओं को पैदा किया है जो दिन प्रतिदिन 
बदतर होती जा रही हैं। एक तरफ़ अमीर और भी अमीर होते जा रहे हैं-मात्र एक साल में 
अरबपतियों की संख्या ५६ से ९० यानी लगभग दोगुनी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ़ गरीब और भी 
अधिक गरीब होते जा रहे हैं-आबादी का तीन-चौथाई हिस्सा दो वक़्त की रोटी के लिए तरस 
रहा है; ५ साल से कम उम्र के आधे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं; ४०% बच्चे बुनियादी शिक्षा 
पूरी किये बिना ही स्कूल छोड़ देते हैं; हर साल लाखों लोग ऐसे रोगों से मर जाते हैं जिनका 
आसानी से इलाज हो सकता है . . . 








७९ लोकायत और जनता ट्रस्ट 


जैसे-जैसे आर्थिक प्रणाली अधिक-से-अधिक बीमार होती जा रही है, वैसे-वैसे सामाजिक 
और राजनीतिक तंत्र भी और ज़्यादा भ्रष्ट होता जा रहा है। सर्वव्यापी भ्रष्टाचार, सदियों पुरानी 
जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था जिसके चलते रोज़ दलितों पर अत्याचार होते हैं और 
जिसका फ़ायदा उठा कर नेता ऊंची जाति के युवाओं को बरगलाते हैं कि नौकरियों की कमी का 
कारण आरक्षण है, सांप्रदायिक राजनीतिक तंत्र जो धर्म के नाम पर लोगों को बांटता है और एक 
दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत भड़काता है, ऐसे मूल्य जो लालच, स्वार्थ और दूसरों की उपेक्षा व 
संवेदनहीनता को बढ़ावा देते हैं, एक ऐसा समाज जहां हर गली और नुक्कड़ से नैतिक 
दिवालियापन रिस रहा है---यही आज की हक़ीक़त है। 

लेकिन आम लोग संविधान के साथ किए जा रहे इस धोखे के मूक दर्शक नहीं बने हैं। देश 
के हर कोने में आम लोग एकजुट और संगठित हो रहे हैं और विरोध की आवाज़ बुलंद कर रहे 
हैं। यह सच है कि आज ये प्रतिरोध छोटे, बिखरे हुए और साधनहीन हैं, मगर इन्हीं महान संघर्षो 
से भविष्य का रास्ता खुलेगा। 

हमे तमाम शक-शुबहों को एक तरफ़ रखकर, एक बेहतर भविष्य का सपना देखना होगा, 
यह विश्वास रखना होगा कि इस दुनिया को बदलना संभव है। हां, दूसरी दुनिया मुमकिन है! 
लेकिन इसे हक़ीक़त में उतारने के लिए हमें अपने ख़ुद के छोटे-छोटे संघर्ष शुरू करने होंगे। जिस 
तरह हिमालय से नीचे आने वाली अनेक छोटी नदियां मिलकर विशालकाय गंगा बन जाती हैं, 
उसी तरह ये सभी छोटी-छोटी लड़ाइयां अंततः एक दूसरे से जुड़ जाएंगी-इस समाज को बदलने 
और एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए जिसका सपना आज़ादी की लड़ाई में देखा गया था और 
जो हमारे संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में प्रतिष्ठापित है। इसी मक़सद से हमने २००४ में 
“लोकायत” की स्थापना की थी। देश में बढ़ती फ़ासीवादी ताक़तों से लड़ने के लिए हमने २०१४ 
में सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) से संलग्न होने का निर्णय लिया। 

हम पुणे के कॉलेजों, स्कूलों और बस्तियों में अलग अलग प्रकार की गतिविधियों का 
आयोजन करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए 
गए किसी भी पते पर संपर्क कर सकते हैं: 


लोकायत 


संपर्क फोन: वेबसाईट व ईमेल: 
नीरज जैन ९४२२२२०३११ www.lokayat.org.in 
अजित पेंटर ९४२३५८६३३० lokayat.india@gmail.com 
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लोकायत, सिंडिकेट बैंक के सामने, लॉ कॉलेज रोड, नल स्टॉप के पास, पुणे - ४. 
(इस पते पर हर रविवार शाम ५ से ७:३० के बीच मीटिंग होती है.) 


Ei /lokayat.india vy @lokayat |» | /lokayatpune 








देश पर फ़ासीवाद का संकट ८० 


फ़ासीवाद लोकतंत्र का उपयोग करके सत्ता में आता है और फिर उसको 
नष्ट करता है: वह स्वतंत्रता तथा समानता के मूल्यों को नहीं मानता, 
लोकतंत्र को कुचलकर बहुमत की तानाशाही स्थापित करता है और 
बहुसंख्यक आबादी को राष्ट्रवाद के नाम पर गोलबंद करके अल्पसंख्यकों 
व बुद्धिजीवियों पर हमले करता है। 
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कहा था, “फ़ासीवाद में राज्य और कॉर्पोरेट पॉवर का विलय होता है।” 


भाजपा-आरएसएस की विचारधारा और कार्यप्रणाली फ़ासीवाद की 
व्याख्या के बहुत क़रीब है। TIS भाजपा सत्ता में आई है, संघ और उसके 
द्वारा पैदा किए गए तमाम संगठन मुसलमानों-ईसाइयों में ख़ौफ़ पैदा कर 
रहे हैं, राष्ट्रवाद के नाम पर बुद्धिजीवियों पर हमले बोल रहे हैं, दलितों पर 
अत्याचारों में वृद्धि हुई है . . . आरएसएस हमारे संविधान को नष्ट करके 
भारत को एक हिंदू राष्ट्र में तबदील करना चाहता है। 


फ़ासीवाद और नवउदारवाद जुड़वां भाई हैं . . . 


भाजपा ने यूपीए सरकार की नवउदारवादी नीतियों को ही जारी रखा है, 
अंतर है तो सिर्फ़ इतना कि भाजपा उन्हें और अधिक तेज़ी से लागू कर 
रही है। इन नीतियों का मक़सद है देश को निगमों की मुनाफ़ाख़ोरी के 
लिए चलाना: परिणामस्वरूप महंगाई, गरीबी और बेरोज़गारी तेज़ी से बढ़ 
रही हैं . . . 


आरएसएस के ज़हरीले प्रचार के चलते हिंदू सोचने लगे हैं कि मुसलमान 
ही उनके असली दुश्मन हैं; उधर अमीर और अधिक अमीर हो रहे हैं और 
लाखों किसान आत्महत्या कर रहे हैं... 


Sie A, 
aiai जनता ट्रस्ट, मुंबई 
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